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 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 mera  महोदय  पीठासीन
 हुए

 Mr. Speaker in  the  Chair rl

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 OBITUARY  REFERENCE

 श्रष्यक्ष  महोदय  मुझे
 अपने  पुराने  सहयोगी  श्री  मोहन  स्वरूप  के  दुःखद  निधन  की  सुचना  देनी  है

 जिनकी  मृत्यु  15  जून  1978 को  60  वर्ष  की  aa  में  बरेली में  हुई  ।

 श्री  मोहन  स्वरूप  उत्तर  प्रदेश  के  पीलीभीत  निर्वाचन  क्षेत्र  से  वर्ष  के  दौरान

 चौथी  श्रौर  पांचवीं  लोकसभा  के  सदस्य  रहे  ।

 श्री  मोहन  स्वरूप  ने  एक  सामाजिक  कार्यकर्त्ता  के  नाते  बरेली  के  लोगों  की  बड़ी  सेवा  की  ak  वे

 झपने  जिले  की  wea  संस्थाओं  a  संगठनों  से  संबंधित  20  ः  तक  लगातार  लोक  सभा  का  सदस्य

 रहते  हुए  उन्होंने  लोक  सभा  की  कार्यवाही  विशेष  कर  किसानों  से  संबंधित  मामलों  में  विशेष  रुचि  ली

 वह  लोक  लेखा  समिति  ale  प्राक्कलन  समिति  के  सदस्य  भी  रहे  ।

 वहू  वर्ष  1964-66  के  दौरान  ने  शनल  रेलवे  यूससे  कन्सलटेटिव  कमेटी  के  तथा  ag  1965 के  दौरान

 लियोन  गथा  नाइजेरिया  जाने  वाले  सद्भावना  शिष्टमंडल  के  सदस्य  रहे  ।

 हम  झपने  मित्र  के  निधन  पर  गहरा  दु:ख  व्यक्त  करते  मुझे  भ्राशा  है  कि  शोक  संतप्त  परिवार

 को  संवेदना  संदेश  भेजने  में  सदन  मेरे  साथ  शरीक  होगा  ।

 सदस्यगण  दुःख  प्रकट  करने  के  लिए  कुछ  देर  मौन  खड़े  हों  ।

 तत्पश्चात  सदस्यगण कुछ  टेर  मोत  खड़े  रहे

 The  members  then  stood  in  silence  for  a  short  while
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 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 गे  र-सरका री  क्षेत्र  में  श्रारक्षण

 41.  प्री  कुसुम  कृष्ण  मति  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  श्रनुसुचित  जातियों  श्रौर  जन  जातियों  के  लिए  रखे  गये  श्रारक्षण

 के  नियम  को  केन्द्रीय  सरकार  से  किसी  रूप  में  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  वाले  गैर-सरकारी
 संस्थाओं  संगठनों में  लागू  करना  स्वीकार  कर  लिया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  श्रब  तक  उठाये  गये  व्यावहारिक  कदम  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  (stati  :  (*)  ae  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 श्र
 सरकार  ने  निजी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  arg rat  जाति  व पश्रनुसुचित  जनजाति

 के  समुदायों के  सदस्यों  के  लिए  रोजगार  में  कुछ  प्रतिशत  पटों  का  प्रारक्ष  करने  के  प्रस्ताव पर  बिचार

 किया  था  तथा  यह  महसूस  किया  गया
 कि

 इस  प्रकार  के  भ्ारक्षण  के  लिए  वैधानिक  अथवा  श्रन्य  श्रभ्युणय

 करना  उपयुक्त  नहीं  होगा
 |

 यह  विचार  किया  गया  था  ।  रोजगार  में  maahad  जाति  व  श्रनुसूचित

 जनजाति  के  पर्याप्त  हकदारी  के  सुनिश्चय  के  लिए  कदम  उठाने  हेतु  मजदूर  संगठनों  से  ही  कहा जा  सकता

 है  इस  निर्णय  के  भ्रनुसरण  में  उद्योग  तकनीकी  प्राधिकरणों  ate  वाणिज्य  एवम्  उद्योग  मण्डलों

 की  तरफ  से  1975  में  निजी  क्षेत्र  के  सभी  श्रौद्योगिक  उपक्रमों  के  लिए  एक  ala  जारी  की

 गई  थी  जिसमें  उनसे  प्रनुरोध  किया  गया  था  कि  बे  aaa  घटकों  पर  इस  बात  का  दबाव  डालें  कि  निजी

 क्षेत्र  में  रोजगार  में  शभ्रनुसुचित  जाति व  अनुसूचित  जनजाति के  समुदायों  के  सदस्यों को  उचित

 दी  जाण  ।

 श्री  कुसुम  कृष्ण  मति  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  भ्रनुसूचीत  जातियों  एवं  भ्रनुसुचित  जनजातियों

 की  सामाजिक  एवं  झार्थिक  भ्रसमानताएं  दूर  करने  के  प्रति  सरकार  का  क्या  दृष्टिकोण  यह  प्रश्न  सेवाग्रों ~
 में  उनके  प्रतिनिधित्व  से  सम्बन्धित  21  यह  एक  निविंवाद  बात  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  रोजगार  के

 लिए  पर्याप्त  हैं  ।  जब  तक  इन  अवसरों  का  एक  हिस्सा  इन  जातियों  के  लिए  श्रारक्षित नहीं  रखा न
 जाता  तव  तक  उनकी  wife  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हो  सकता  ।  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  सरकार  ने

 इस  समस्या  पर  काफी  विचार  किया  है  ।  फिर  भी  देश  के  4  लाख  गैर-सरकारी श्रौद्योगिक  क्षेत्रों  में  इन

 जातियों  का  एक  भी  नियमित  कर्मचारी  नहीं  माननीय  एवं  गतिशील  मंत्री  महोदय  समाज  की

 स्थिर  स्थिति  में  किस  प्रकार  सुधार  करेंगे  ?

 शो  ate  फर्नानडीस :  मैं  माननीय  सदस्य की  भावनाओं  से  सहमत  हूं  यह  देखने  के  लिए

 तनिक  भी  प्रयास  नहीं  किए  गए  कि  feet  क्षेत्र  में  भी  इन  जातियों  के  लिए  श्रौपचारिक  या

 चारिक  रूप  से  आरक्षण  किए  जांए  ।  1964  में  गैर-सरकारी  उद्योगों  एवं  उनके  सहयोगियों  सेਂ  ग्राम  अपील

 की  गई  थी  कि  aaqarad attaat wa जातियों  श्रनुसुचित  जनजातियों के  लोगों  को  विशेष  प्रतिनिधित्व

 दिया  जाए  1971  में  भी  एक  भ्रपील  की  गई  ।  इस  का  पत्न  उद्योग  निदेशकों  को  भेजा  रया  था

 ताकि  वे  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  इसके  लिए  राजी  कर  सकें  1975  में  20  सूत्री  कार्यक्रम के  अन्तगेत

 ऐसी  अपील की  गई  ।  सरकार  का  wet  तक  यह  रहा  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  हम

 mem  के  बारे  में  ऐसा  कोई  कानून  लागू  नहीं  कर  सकते  ।
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 28  1900  )  प्रश्नों  के  सोखिक  उत्तर

 $$$ ि

 हम  इसके  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करके  इसका  ae  से  Tro  समाधान  निकालना  चाहते  हैं  ।

 श्री  कुसुम कृष्ण  देखने  में  श्राया  है  कि  नौकरशाहों  ने  संविधान  के  अनुच्छेद  16,17  श्र

 335  के  श्रावश्यक  उपबन्धों  का  उल्लंघन  किया  है  ।  लोक  सेवा  श्रायोग  15% के  श्रारक्षण  पर  4%

 भी  नहीं  कर  सका  ।  एकतरफ  तो  सरकार  श्रारक्षण  के  नियमों  को  गैर-सरकारी  उपक्रमों  पर  लागू  करना

 चाहती  है  और  दूसरी  ae  उन्होंने  देश  के  श्राथिक  विकास की  समस्या  को  हल  करने के  लिए  गेर

 सरकारी  उपक्रमों  हेतु  कोई  नियम  नहीं  बनाए  ।  दुर्भाग्य  है  कि  संवैधानिक  उपायों  के  प्रभाव  में  सामाजिक

 न्याय को  धक्का  पहुंचा  है  ।  सरकार  ने  इस  समस्या  के  महत्व  को  समझते  हुए  नवम्बर  1976  में  उच्चस्तरीय

 समिति  गठित  की  जिसने  यह  महसूस  किया  कि  सं  वैधानिक  उपबन्धों  को  अनिवायें  बनाया  जाना  चाहिए  ।  मंत्री

 महोदय से  मेरा  अनराध  है  कि  वह  इसके लिए  विशिष्ट  प्रस्ताव  लाएं  ताकि  गर-सरकारी  क्षेत्र  पर  इन

 पिनियमों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  दवाव  डाला  जा  सके  ।

 श्री  जार्ज  फर्नान््डीस :  यह  तो  सच  है  कि  झ्रारक्षण  के  प्रश्न  पर  हम  मौन  रहे  परन्तु  जहां  तक  नियमों
 100  प्रतिशत  नौकरियां के  न्रियान्वयन  का  प्रश्न  है  कुछ  प्रगति  हुई  है  |  जहां  तक  भंगियों  का  प्रश्न

 श्रनुसुचित जाति  के  लोगों  को  दी  गई  हैं  ।  संवैधानिक  गारन्टी  के  संदर्भ  में  भी  श्रारक्षण किए  गए  हैं  ai

 इन्हें  क्रियान्वित  करना  सम्बन्धित  संस्थाश्रों  का  कार्य  है  ।  इस  कारण  से  सरकार  के  सामने  विकट  समस्या

 झरा  खड़ी  हुई  है  ।  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  विशिष्ट  प्रस्ताव  लाने  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 Shri  Chhabi  Ram  Argal:  Reser  vaiton  quota  is  not  filled  up  while  making  appointments
 is  private  instituions.  that  recruitments  are  made  directly  without  calling  names
 from  employment  exchanges.  Will  the  Government  make  such  an  arrangement  that
 fecruitments  are  made  in  private  institutions  only  through  employment  exchanges  and
 circulars  issued  by  the  Government  in  regard  to  reservations  are  strictly  followed  ?

 नाव  George  Fernandes  :  There  has  not  yet  been  any  statutory  reservation  as  far  as  the

 private  sector  ts  concerned

 Shri  Ram  Deni  Ram  After  assuring  power  the  present  Government  accepted  that
 reservatior,  of  posts  should  be  made  in  private  and  Government  sector  for  Harijans.  and
 Adivasis  But  15  months  hive  passed  and  nothing  has  been  done  would  like  to  know
 when  the  policy  of  reservation  would  be  implemented  ?

 Shri  George  Fernandes:  This  qu  estion  should  be  asked  to  hon.  Home  Minister.  Minis-

 प्  of  Industry  have  been  writing  letters  since  1964.  But  so  far  as  the  basic  question  of
 is  concerned  the  question  has  to  be  asked  to  the

 Ministry
 of  Home  Affairs

 at  एल०के०  डोले  :
 मैं  एक  स्पष्टीकरण चाहता  हूं  |  उद्योग  मंत्री  गृह  मंत्री  की  श्रोर  से  उत्तर

 aa  प  रह  है  चवाफि  पात  dam  41  ae  थ दे क  से  Qt i ara free

 gt  जाजे  फर्नानडोस
 प्रशन  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  रोजगार  देने  के  बारे  में  है  ।  वर्ष  1964 से

 उद्योग  मंत्रालय  गैर  सरकारी  क्षेत्रों  को  करता  रहा  है  ।  इसलिए  गुह  मंत्रालय ने  यह  प्रश्न  उद्योग

 मंत्रालय  को  हस्तान्तरित कर  दिया  ऐसा ही  एक  प्रश्न  पहले  भी  श्राया था  और  उसका  उत्तर  उद्योग  मंत्रालय

 ने
 दिया  था

 ।
 जो  प्रशन  मूल  प्रश्न  की  परिधि  से  बाहर  जाएगा  उसका  उत्तर  गह  मंत्रालय  देगा  ।

 श्री  एल०के०  गोल े:  ऐसी  कई  शैक्षाणिक  संस्थाएं  हैं  जिन्हें  सरकार  से  मिलता  है  ।  क्या

 अनुसूचित  जातियों  एवं  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  श्रारक्षण  के  लिए  कोई  प्रावधान  बनाया  गया  है  |

 शो  फर्नाडीस  :  यह  प्रश्न  मूल  प्रश्न  से  सम्बन्धित  नहीं  है
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 Shri  R.L.  Kureel:  Janta  Party  declared  in  its  menifesto  that  reservation  will  also  be

 made  in  the  private  sector.  What  action  is  being  taken  in  this  regard  and  whether  strin-

 gertsteps  will  be  taken  to  implement  the  rules  ?

 mete  महोदय
 :  :

 मंत्री  महोदय
 A

 इसका  उत्तर  पहिले  ही  दे  दिया  है

 Shortage  and  Adulteration  of  Cement  and  detection  of  a  bogus  cement  Factory  in

 Madhya  Pradesh

 *42.  Shri  Sukhendra  Singh  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Central  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  shortage  of  cement

 in  Madhya  Pradesh;

 (b)  whether  any  bogus  cement  factory  has  been  unearthed  in  Madhya  Pradesh  recently ;

 (c)  whether  some  complaints  adulteration  in  cement  have  been  received  from

 other  States  a!so;  and

 (d)  if  so,  the  measures  taken  by  Government  to  meet  this  short  ave

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes)  (a)  to  (d):  A  statement  is  laid  on

 the  Table  of  the  House.

 Statement

 (a)  Yes,  Sir.  Due  to  reports  of  shortage  of  cement  in  the  State,  the  allocation

 of  cement  to  the  State  for  the  quarter  April  to  June,  1978  had  been  increased  from  1.80

 lakh
 tonnes  to  2.30  lakh  tonnes.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Complaints  are  received  from  time  to  time  about  adulteration  of  cement.  The

 Cement  (Quality  Control)  Order  1962  has  been  issued  under  the  Essential  Commodities

 Act  1955.  The  cement  produced  by  the  various  manufacturers  has  to  conform  to  the  pro-

 visions  of  this  Quality  Control  Order.  Adequate  powers  have  been  delegated  under  the

 sential  Commodities  Act  to  the  State  Governments  to  deal  with  the  contraventions  of  the

 provisions  of  the  Act.

 (d)  Shortage  of  cement  in  the  State  of  Madhya  Pradesh  is  part  of  an  overall  shortage  of

 cement  in  the  country  asa  whole.  Government  have  taken  the  following  steps  to  mecrease

 the  availability  of  cement

 (i)  The  export  of  cement  outside  the  country  has  been  totally  banned;

 (ii)  A  quantity  of  7.28  lakh  tonnes  of  cementghas  been  imported  {into  the  country

 during  the  period  January  to  June  1978  and  the  import  of  a  further  quantity

 of  one  million  tonnes  has  been  contracted;

 (iii)  A  cash  ncentive  of  Rs.30  per  tonne  for  every  tonne  of  additional  production

 over  the  best  production  of  each  unit  during  the  last  three  financi  al  years  or

 85°%  of  its  licensed  capacity,  whichever  is  higher,  has  been  announced;

 (iv)  Existing  rules  relating  to  freight  reimbursement  for  road  movements  have  been

 liberalised;

 (v)  Government  have  also  a  proposal  to  assist  the  cement  industry  for  use  of  captive

 power  for  production  of  cement  during  the  periods  of  power  cuts;
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 (vi)  Government  are  also  examining  a  proposal  to  assist  the  cement  industry  for  the

 use  of  furnace  oil  for  production  of  cement  due  to  inadequate  supplies  of  coal;

 (vii)  The  production  of  the  existing  units  is  also  closely  monitored  to  see  that  the

 industry  maintains  an  overall  capacity  utilisation  of  100%.

 (vili)  The  import  of  pre-calcinated  technology  has  been  permitted  to  enable  the  increase
 of  production;

 (ix)  The  construction  of  on-going  projects  is  being  expedited;

 (x)  Government  have  also  decided  to  encourage  the  setting  up  of  cement  plants  at  the

 site  of  or  near  steel  plants  to  utilise  the  slag;

 (xi)  Goverime2nt  have  decided  to  encourage  the  setting  up  of  a  large  number  of
 mini  cement  plants;

 (xii)  Government  have  also  appointed  a  High  Level  Committce  to  make  acomprehen-
 sive  study  of  the  cement  industry  with  a  view  to  removing  the  constraints  in  the

 way  of  optimum  production.

 Shri  Sukendra  Singh  :  There  is  shortage  of  Cement  not  only  in  Madhya  Pradesh  but

 throughout  the  country  due  to  which  petty  consumers  are  facing  great  difficulties  result-

 ing in  its  black  marketing.  May  I  know  whether  thisshortage  is  due  to  less  production  of

 cemzatia  thecountry  or  dueto  ourcorrupt  distributionsystem  ?  Or  isitduetotheincreased

 quota  being  demanded  by  the  State  Governments  ?  Whether  Government  haveconducted

 any  study  and  laid  down  any  policy  in  this  regard  so  that  the
 difficulties

 being  faced  by  the

 consumers  can  be  removed  ?

 Shri  George  Fernandes  :  Mr  Speaker,  Sir,  the  main  reason  for  shortage  of  cement  is

 that  no  new  i1vestment  has  been  made  during  the  last  4  or  5  years  either in  publicsectoror

 private  sector  for  production  of  cement  in  the  country.  In  1975-76,  the  total  production

 capacityin  the  country  was2crore  11  lakh  tonnes;  in  1976-77,  it  was  2  crore  16lakhtonnes

 and  in  1977-78,  it  was  2  crore  18  lakh  tonnes.  Thus  during  the  last  3  years,  cement  produc-
 tion  capacity  has  increased  hardly  by  4  lakh  tonnes  against  the  total  requirement  of  60  lakh

 tonnes.  Therefore,  it  is  but  natural  that  we  are  facing  this  problem.  We  have  undertake

 many  measures  to  solve  it.  Firstly,  we  have  banned  the  export  of  cement  to  foreign  coun-

 tries.  Secondly,  every  effort  has  been  made  to  utilise  the  existing  capacity  to  producecement
 in  the  country  as  a  result  of  which  we  have  been  able  to  increase  the  production  by  about

 10  lakh  tonnes  during  the  last  year.  Besides,  we  have  imported  about  8  lakh  tonres  of

 cement  from  abroad.

 There  is  one  more  reason  for  shortage  of  cement.  During  the  last  year,  pace  of

 devzlopm2  1t  work  ia  the  country  was  so  rapid  that  we  are  facing  this  problem  ona  big  sc  ale

 Various  measures  taken  to  solve  this  problem  have  been  detailed  in  the  reply  laid  ty  me  on

 the  Table  of  the  House.

 Shri  Sukhendra  Singh  :  The  hon.  Minister  has  given  information  about  increasing  the

 production  and  to  remove  shortage.  Today,  petty  traders  are  challaned  under  the  Essential

 Commodities  Act  on  the  charge  of  adulteration  and  for  not  maintaining  stock  properly.  I

 would  lixe  to  say  that  actioa  should  be  taken  under  the  Essential  Commodities  Act  against

 those  who  indulge  in  such  malpractices.  West  Bengal  Government  have  decided  to  take

 over  the  entire  distribution  system  in  their  hands  and  they  got  success  to  a  great  extent.

 You  had  recently  called  a  conference  of  producers  and  State  Governments’  representatives
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 and  threatened  that  ifno  improvement  is  broug  ht  about  within  a  period  of  3  months,  action
 will  be  initiated  against  them.  There  is  corruption  in  distribution  system.  Either  you
 take  legal  against  them  or  take  steps  to  take  the  distribution  system  in  your  hand  as  has
 been  done  by  the  West  Bengal  Govt.

 Shri  George  Fernandes  :  The  West  Bengal  Govt.  have  sent  us  a  proposal  that  they  want
 to  take  it  into  their  hands.  They  have  not  yet  takenit  over.  Their  proposal  will  come  into
 effect  on  Ist  October.  We  have  accepted  their  proposal.  Situation  in  West  Bengal  will
 improve  from  Ist  October  when  the  State  Government  will  take  over  the  distribution
 system,

 We  have  told  the  State  Chief  Ministers  that  we  will  be  happy  if  they  implemented  the
 West  Bengal  Govt.  scheme  which  we  have  sent  to  them.

 Besides,  we  had  convened  a  meeting  of  manufacturers  and  State  Governments’  re-

 presentatives  in  Delhi  in  which  the  distribution  scheme  and  the  steps  to  check  black  mar-
 keting  in  cement  were  discussed.  The  Association  of  Manufacturers  made  a  proposal  of
 their  own  to  check  black  marketing  in  it.  We  have  told  them  that  they  have  got  a  period  of
 3  months.  They  should  do  something,  otherwise  the  scheme  proposed  to  be  implemented  in
 West  Bengal  will  bejimplemented  by  State  Governments  throughout  the  country.  They
 have  to  coatrol  themsleves  and  check  black  marketing;  otherwise  we  are  going  to  take  over
 this  work.

 So  far  as  implementation  of  essential  commodities  Act  is  concerned,  we  have  requested
 all  the  State  Governments  to  implement  it  with  full  vigour.  As  for  the  question  of  summary
 trial  we  hope  that  State  Governments  will  take  positive  and  strong  steps  in  this  matter.

 महोदय
 :

 यह  प्रश्न  काल  है  ।  इसलिए  प्रत्येक  सदस्य  यह  नहीं  कर  सकता वह  हर

 मामले  पर  प्रश्न  पूछ  सकता  है  ।

 श्री  धीरेन्द्रनाथ  देश  में  सीमेंट  की  भ्रत्यधिक  कमी  है  ate  कया  मंत्री जी  को  पता  है  कि

 मांग  पूरी  करने  के  लिए  हजारों  टन  सीमेंट  arena  किया  गया  है  जो  बम्बई  में  उतारा  नहीं गया  है  ।

 उसे  उतारने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  हैं  ।

 श्री  जाज  फर्नानडिस  माननीय सदस्य  को  पता  नहीं  ।  हमने  7.28  लाख  टन  सीमेंट  wars

 किया  है  ।  दुसरे  यह  टीक  नहीं  कि  बम्बई  बन्दरगाह  पर  सीमेंट  जहाज  से  भरा  खड़ा  है  ।  वर्षा के  मौसम

 के  कारण  बम्बई  बन्दरगाह  पर  सीमेंट  उतारना  सम्भव  नहीं  ।  हम  कांडला  में  सीमेंट  उतरवा  रहे  हैं  जहां

 काम  नियमित  रूप  से  चल  रहा  है  ।

 Shri  Anant  Dave  :  May  I  know  from  the  hon,  Minister  the  extent  of  loss  suffered  due

 to  damage  of  large  quantity  of  cement  on  account  of  paper  packing  of  cement  being  unloaded

 at  Kandla  ?

 Do  Government  propose  to  make  some  arrangements  to  pack  the  other  one  million

 toanes  of  cement,  likely  to  be  received,  in  bags  other  than  paper  bags  ?

 att  ara  फर्नानडिस
 :

 इस  प्रकार  के  किसी  नुकसान  के  कारण  इतना  सीमेंट  बेकार  गया  हो  इसकी

 मुझे  कोई  जानकारी  नहीं  ।

 1  D  |  है Shri  Anan  if  ay ave  ह  have  just  come  after  seeing  it  lying  there.
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 at  जाज  फर्नाडिस  चूंकि  माननीय  सदस्य  ने  विवरण  दिया  है  इसलिए  मैं  इसकी  तत्काल  जांच

 करूंगा  ।  श्रभी  तक  Rika J  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  ।  जहां  तक  कागज  के  थैलों  का  प्रशन  वे  मजबूत

 समुद्र  पार  से  ae  उनके  बारे  में  कोई  शिकायत  नहीं  |

 भ्रत्प-सख्यक  अय

 *  अ  3.  डा०  बसंत  कमार  पंडित

 श्रो  एफ०एच०  मोहसिन

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  झल्प-संख्यक  श्रायोग  के  weet  श्री  एम०
 ग्रार०

 मसानी  ने

 अपने  पद  से  त्यागपत्र दे  दिया  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  wea  सदस्य  श्री  वी०  वी०  जान  ने  भी  श्रायोग के  साथ  किए

 गए  व्यवहार  के  बारे  में  सरकार  को  पत्न  लिखा  ्रौर

 न् @  तथा  श्री  मसानी  द्वारा  दिए  गए  त्यागपत्र  और  श्री इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 ५,

 वी  जान  ट्वारा  सरकार  को  लिखे  गए  पत्न  में  क्या  arn  लगायें  गये  थे
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  (@)  तथा  श्री  एम०

 झार०  मसानी प्रौर  वी०  बी०  जौन ने  संयुक्त रूप  से  हस्ताक्षर  किये  गये
 ।

 आपने  9  मई  के  एक  पत्न  में

 waite  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  शभ्रधिनियम  में  संशोधन  करने  के
 लिए  एक  विधेयक को  उस  समय  चल  रहे

 aa  के  समाप्त  होने  से  पहले  पुरःस्थापित  करने  के  बारे  में  शिक्षा  मंत्री  द्वारा  4  मई  को  संसद  में  की  गई

 घोषणा का  उल्लेख  किया  था  शर  mera  के  इस  प्रन्रोध  के  वाद  भी  कि  संसद  में  विधान  पेश  करने  से

 पहले  उन्हें  सरकार  को  प्रपनी  सिफारिशें  देने  का  दिया  इस  ate  में  उनकी  श्रवदेलना किये

 जाने  ute  परवाह  न  किये  जाने  पर  श्रपना  झ्राइचयं  व्यक्त  किया  था  ।  उन्होंने  ०»  के  पास  कार्यालय

 परिसर न  श्रावश्यक  कर्मचारी  न  होने  प्रौर  गह  मंत्रालय  के  एक  सम्बद्ध  कार्यालय  के  रूप  में  उसके

 कार्य  करने  के  बारे  में  ब्  के  श्रध्यक्ष  के  27  के  पहले  के  पत्न  का  भी  उल्लेख  किया  art

 उसी  दिन  amram  के  सदस्यों  ने  शिक्षा  मंत्री  के  साथ  aime  मस्लिम  विश्वविद्यालय  faa

 के  बारे  में  काफी  विचार-विमर्श  किया  था  ।  श्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  )  विधेयक  जो

 बीच  संसद  में  पेश  कर  दिया  गया  की  प्रतियां  आयोग  को  भी  भेज  दी  गई  थी  ।  सरकार  का  यह

 सुविचारित  दृष्टिकोण  था  कि  इस  संबंध  में  उनके  विधायी  प्रस्तावों  को  उन  श्रन्य  सभी  परिस्थितियों  के

 अधार  पर  संसद  में  पेश  करने  से  are  अधिक  रोका  नहीं  जा  सकता  जो  कि  इस  विषय  में  सरकार का

 दृष्टिकोण बनने  से  पहले  मौजूद थी  ।  फिर  भी  विधेयक  पर  श्रायोग  के  सुझावों  का  स्वागत  किया  गया

 थां  ।  स्टाफ  इत्यादि  जेसे  भ्रन्य  मामलों  के  बारे  में  श्रायोग  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  प्रयास

 किये  जा  रहे  थे  ।  इन  सभी  पहलुशं  पर  विचार  करते  हुए  श्री  वी  वी  जौन  ने  त्यागपत्र  न  देने  का  निर्णय

 किया  ।  परन्तु  श्री  एम०  भ्रार ०  मसानी  ने  अपना  त्यागपत्र  वापस  नहीं  लिया  ।  सरकार  को  इन  परिस्थितियों

 पर  खेद  है  ।  सरकार  को  विश्वास  है  कि  अल्पसंख्यक  शभ्रायोग  को  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभानी  है  श्रौर

 श्री  मसानी  की  गलतफहमी  से  श्रायोग  के  प्रति  उनके  दृष्टिकोण  पर  कोई  नहीं  पड़ेगा  |

 डा०  बसन्त  कुमार  पण्डित  :  क्या  माननीय  मंत्री  यह  बातयेंगें  कि  श्री  मसानी  झर  सरकार  के  बीच

 हुए  पत्न  व्यवहार  में  जो  कि  बड़ा  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  है  विवरण  में  बातई  गई  बातों  के  अतिरिक्त  सरकार  पर
 बार-बार  विश्वास  को  नौकर  शाहों  के  श्रसहयोगपूर्ण  श्रायोग  के  साथ  सौतेला  व्यवहार  करने

 सरकार के  द्वारा  संविधान  में  संशोधन  कर  श्रायोग  को  स्वतंत्र  बनाने  के  श्राश्वासन  को  पुरा न  करने
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 मम एएल  i

 वित्त
 मंत्री  atc  गृह  मंत्री  जो  उसे  — ee  विभाग  से  समबद्ध  बनाना  चाहते  maim  न  देगे  सोर

 wa
 में  आयोग  द्वारा  अ्रनूसूचित  जाति

 के  केन्द्रीय  पूल के  भ्रघिकारी  को  नियुक्त  न  करके  श्री  श  करन
 नायर

 उन  पर  थोपने  का  लगाया  है  ।

 श्री  धनिक लाल  मण्डल  :  माननीय  सदस्य  ने  श्री  मसानी  के  वक्तव्य  पत्र  और  चर्चा  संबंधी  जो  बातें

 कहीं  हैं  जिनके  कारण  श्री  मसानी  को  ग्रल्प  संख्यक  आयोग  से  त्याग  पत्न  देना  मेरा  waz  यह  है
 कि  सरकार

 का  आयोग  केप्रति
 रवैया

 सहानुभूति  पुर्ण  आयोग  ने  सभा-पति  समेत  93  व्यक्तियों  का  अनुरोध

 fear
 था

 श्रौर
 पहने  में

 38  कार्मचारी चाहते  थे  ।  इसकी  मंजूरी  दे  दी  गई  ।  इसके  अतिरिक्त

 mary  को  बताया  गया  कि  भाषायी  श्रल्पसंख्यक के  Maa  के  पास  63  कर्मचारी हैं  जिनका  लाभ

 वह  उठा  सकता  है  ।  mate  ने  उनका  लाभ  उठाया  भी  है  ।  श्रधिकारियों  द्वारा  दैनिक  ग्रौर  यात्रा  मत्त

 का  10,000  रुपया  लिया  गया  बजट  में  4  लाख  रूपये  श्रायोग  के  लिए  रखे  गये  थे  ।  इसके  अतिरिक्त

 भाषायी  प्र्ल्प  संख्यकों  के  wad  के  कार्यालय  को  दिए  गए  सात  लाख  रुपये  भी  उन्हें  दिए  गए  ।  यह
 भी  माना  गया  कि  शर  थी  रुपया  दिया  जाएगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  एक-एक  बात  का  उत्तर  दे  रहे  हैं

 श्र  धनिक लाल  मण्डल  :  जहां  तक  कार्यालय  के  लिए  जगह  का  संबंध  है  इसे  उपलब्ध  कराना  श्रावास

 मंत्रालय  का  काम  है  ।  निःसंदेह  ह  मंत्रालय  भी  इस  संबंध  में  मदद  करता  है  ।  आरम्भ  में  सम्पदा  fae

 शालय  ने  बताया  था  कि  कोई  स्थान  उपलब्ध  नहीं  है  ।  तेकिन  अब  फिरोजशाह  रोड  पर  एक  मकान  मिल
 गया  है  (saqaate )

 प्रधान  संतरी  मौरार  जो  :  पता  नहीं  विस्तृत  उत्तर  देने  पर  सदस्य  इतने  उत्तेजित क्यों

 हो  रहे  हैं  ।  इसमें  तथ्य  ही  दिये  जा  रहे  हैं  ।  यदि  धेय॑  न  हो  तो  क्या  किया  जा  सकता  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदव  '  यदि  प्रश्न  पूछे  जाएगें  तो  उन्हें  उनका  उत्तर  देना  ही  पड़ेगा  |  यह  नहीं  कहा  जा

 सकता  कि  उत्तर  इस  प्रकार  दिया  जाए  ( sxaqata ) )

 श्री  घनिक  लाल  मण्डल  ब्लाक  में श्रायोग को एक को  एक  हटमेंट  दिया  गया  लेकिन  श्रायोग ने

 उसे  पसन्द  नहीं  किया  श्रौर  उसने  फिरोजशाहाँ  रोड  पर  एक  मकान  पसंद  किया  जिसकी  श्रावास  मंत्रालय

 ने  मंजरी  नहीं  दी  ।  अब  विलिंगडन  क्रिसेन्ट  में  श्रायोग  को  दो  मंगले  देने  की  पेशकश  है  ।

 संबविघात  arta  frazra  होरा  श्रायाप  को  स्वतंत्र  स्वायत्तशासी  निकाय  बनाने में  कछ  विलम्ब

 हया  है  लेकिन  हम  इसी  aa  में  इसे  ला  रहे
 xr ९  ।  अलीगढ़  मस्लिम  विश्वविद्यालय  संशोधन  विधेयक  में

 जिसे  शिक्षा  मंत्री  ने  संसद  में  पेश  किया  है  श्रायोग  को  श्रवहेलना  करने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।

 शिक्षा  मंत्री  झ्र  aa  में  चर्चा  हुई ही  थो  शौर  शिक्षा  मंत्रालय  ने  विधेयक  का  प्रारूप  mam  को  दिखाया

 लेकिन  ara  चाहता  था  कि  मामला  ्रायोय॑  के  पास  हैं  सरकार  संसद  में  favar  को  पेश  न

 करे  ।  यह  बात  सरकार  को  मान्य  नहीं  हुई  |

 डा०  बसन्त  कुमार  पण्डित  :  क्या  श्रायोग  ने  WIA  जाति  कोई  अधिकारी  केन्द्रीय  सचिवालय

 पल  में  से  चना  जो  सरकार  ने  नहीं  दिया  ake  श्री  शंकरन  नायर  को  थोप  दियां  |

 श्री  फोरारजी  dary  किसी  सचिव  को  थोपने  का  प्रश्न  नहीं  ्  ara  को  रम्भ  में  ही

 यह  कहने  का  श्रधिकार  नहीं  कि  कौन  सा  सचिव  दिया  जाए  ।  बाद  में  यदि  कोई  कठिनाई  होती  है  तो
 हम

 बदल  देंगे  ।  लेकिन  आयोग  एक  स्वतंत्र  सत्ता  है  जो  संभव  नहीं  ।  मैंने  उन्हें  मिलने  पर  विश्वास
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 1978  प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ——  ——  ह

 ग्  यह f<aray AT  किवे वे  गृह  मंत्रालय  से  सबद्ध  नहीं  होंगें  वल्क  स्वतंत्र  होंगे  ।  गृह  मंत्र
 न  नहीं

 बताया  ।  लेकिन  श्री  मसानी  को  संतुष्ट  कर  पाना  कठिन  था  ae  उन्होंने  Canad |  दे  fe

 बसन्त  x  :  कया  वे  मंत्रिमंडलीय स्तर  चाहते  थ  |

 \ थोरार जी  देसाई  :  पता  नहीं  ?  यदि  एसी  चहते  त  q  एसा  नहीं
 al  सकता  था

 हर  फियों  क़ो  मांगने  पर  मंत्रीमंडलीय  स्तर  नहीं  दिया  ।  उन्होंने  बाद  में  रा  कहा  als  मुझ

 = 3  गह  मल्नालय  के नहीं  बताया  मैंने  उन्हें  पूर्ण  स्वतंत्रता  का  श्राश्वासन  दिया  लेकिन  कहा  था  कि

 माध्यम  से  कार्य  करना  होਂ  |  संसद  में  प्रश्नों  का  उत्तर  गृह  मत्नालय  को  है  र  हार  |  मैंने

 स्पष्ट  किया  था  कि  इसका  wa  गृह  मंत्रालय  के  अधीन  होना  नहीं

 डा०
 वसन्त  कुमार  पण्डित  क्या  आयोग  ने  सरकार  को  श्रंतरिम  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ।  क्या

 अ्लीएह  मुस्लिम  fara  विद्यालय  विधेयक  पर  भी  प्रतिवेदन  दे  दिया है  और  क्या  सरकार  उन्हें  सभा  पटल

 पर  रखेंगी  ।

 शो  सोरार  जो  इसे  सभा  बटल  पर  रखा  जाएगा  |

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  The  manner  in  which  Government  had  set  up  the  Mino-

 rity  Commission  and  managed  its  affairs  clearly  shows  that  Government’s  intention  was
 not  good.  This  Commission  was  appointed  to  throw  dust  in  the  eyes  of  minorities.  The

 resignation  submitted  by  Shri  Masani  clearly  shows  that  from  the  very  beginning  the  Mino-

 rity  Commission  had  neither  been  provided  with  office  accommodation  nor  given  Ministerial
 Status.  Neither  it  has  been  made  a  Statutory  Commission  nor  funds  have  been  given  to  it
 to  run  its  office  What  is  most  important  is  the  Aligarh  Muslim  University  Bill,  which  15

 going  to  be  introduced  in  this  House  It  is  also  a  trick  of  the  Janata  Party  It  is  bemg
 brought  here  with  a  view  to  throwing  dst  in  the  eyes  of  the  minorities.  Now,  when  Gov-
 ernm2nt  have  agreed  to  present  its  report  to  the  House,  I  would  like  to  know  from  the
 hon.  Minister  by  what  time  the  new  Chairman  is  likley  to  be  nominated  or  appointed
 whether  this  Commission  will  be  given  statutory  powers  and  whether  it  will  be  free  from
 clutches  of  the  Ministry  of  Home  Affairs  ?  The  Prime  Minister  himself  has  said  that  they
 will  not  allow  this  Commission  to  function  unless  it  functions  under  their

 contro]  ०»

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  He  has  not  said  so

 Sari  Mbrarji  D2sai  The  Chairnin  of  the  Commission  will  be  nominated  within
 016  पद ा बवन कि  114  th?  vacant  posts  will  also  be  filled  up.  A  Bill  to  provide  for  stsutory  arrange-
 mat  for  it  is  going  to  be  introduced  in  this  very  Session  and  necessry  action  will  be  taken
 $091  The  Commission  has  got  an  independent  status.  It  is  not  functioning  under  any-
 body.  want  to  make  this  point  clear.

 Shri  Arjua  Singh  Bhadoria :  In  his  resignation  letter,  Mr.  Masani  had  madeacomplaint
 agiinst  the  Homz2  Minister.  Will  the  Ministry  of  Home  Affairs  again  request  him  to  with-
 draw  his  resignation  ॥  ४.  (interruption)  Since  the  Home  Minister  has  not
 been  changed,  he  may  perhaps  be  willing  to  withdraw  his  resignation  now.

 Shri  Morarji  Desai  I  do  not  want  to  give  that  opportunity

 ait  प्रशन  केवल  फर्नीचर  या  श्रावास  का  नहीं नही ंहै  ।  अरोप  यह  हैं  कि  श्री  मसानी के
 ~

 मामले  में  श्रल्प  संख्यक  arin  को  उचित  सम्मान  नहीं  मिला  wet  wet  संख्यक  eB aay  के  सरकार  स

 स्वतंत्र  होने  का  ही  नहीं  वरन्  सरकार  का  Aq  संख्यक  श्रायोग  से  स्बतंत्र  होने  का  भी  tt  श्र्ल्प

 संख्यक़ों  संबंधी  सभी  कार्य  श्रायोग  की  सलाह  से  होने  चाहिए  ।  फिर  सरकार  जरूरी  WHA पर  AT से

 सलाह  क्यों  नहीं  1.0  ?
 क्या  सरकार  झायोग  का  सम्मान  कर  उससे  सलाह  लेगी

 ?
 सभी  श्रायोंगों

 wie
 जिन्हें  सरकार  ने  कभी  सौंपा  क्री  बात  कर  रहा  हूं  ।



 Oral  Answers  to  Questions  July  19,  1978
 नाय

 श्रो  ayeTz  जी  देसाई :
 प्रश्न  अधिकारियों  का  अयोग  से  वर्ताव  का  नहीं  है  ।  संदेह  अधिकारियों

 के  माध्यम  से  पत्नाचार  होता  रहता  है  लेकिन  निर्णय  मंत्रियों  द्वारा  लिए  जाते  @  lar  अ्रधिकारियों  को

 श्रनावश्यक  रूप  से  बीच  में  क्यों  लाते हैं
 ।  इस  मामले  में  श्रायोग  के  सम्मान  का  कोई  प्रश्न  नहीं है  ।  area

 क़ी  नियुक्ति  से  पूर्व  ही  श्रलीगढ़  विश्वविद्यालय  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  अ योग  को  यह

 मामला  नहीं  सौंपा  गया  ।  हमने  इस  बारे  में  कछ  नहीं  कहा  |  उन्होंने  अपना  प्रतिवेदन दे  दिया  ।  जिन्हें

 सभा  पटल  पर  जाएगा  |

 श्रो  बसन्त  fag  खालसा :  झ्धिकांश  अल्प  संख्यकों  को  झ्ायोग  में  शामिल  किया  गया है  जिसके

 पति  ने  त्यागपत्र दे  दिया  लेकिन  एक  महत्वपूर्ण समदाय  सिक्खों  का  इसमें  शामिल  नहीं  किया  है
 पंजाब  के  मख्य  मंत्री  ate  शिरोमणि  aster  प्रबंधक  समिति  के  प्रधान  ने  इसके  विरोध  +  प्रधान  मंत्रा

 a को  लिखा  है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  उत्तर  में  लिखा  कि  भविष्य में  ऐसा  नहीं  होगा  ।  क्या  HIgy श्य  में  ग्राघोग  के

 पुनगठन  के  समय  सिक्खों  के  हितों  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा
 ?

 श्री  मोरार जी  देसाई  :  यह  विचाराधीन है

 Mae  श्रथव्यवस्था  का  पुनर्विलोकन

 44  at  डी०

 श्री  निहार

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  योजना  ग्रायोग  ने  भारती य  अर्थव्यवस्था  का  बारीकी  से  पुनर्विलोकन  करने  का  निर्णय  किया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है

 (7)  देश  में  इससे  योजना  में  कहां  तक  मदद  मिलेगी

 प्रधान  मंत्री  मोरार  जी  :  जी  हां  ।

 (@)  art  प्रमुख  क्षेत्रों  के  हाल  के  म्रांकड़ों  स्थिति  रिपोर्टों  के  झाधार  पर
 मुख्य  aface  alas

 परिवर्तों  के  संचालनों के  वास्तविक  पूर्वानुमान  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।  इससे हम  यह  न मान

 सकेंगे  कि  हम  अपने  5  वर्षीय  लक्ष्यों  क़ो  प्राप्त  करने  के  लिए  किस  दिशा  में  बढ़  रह  हैं  ।  दि  हमारा

 निष्पादन  5  वर्षीय  योजना  क़ो  तैयार  करने  के  समय  की  गई  परिकल्पना  से  म्रधिक  अच्छा  होंगा  त  हम

 अपने  लक्ष्यों  को  परिशोधित  करके  बढ़ा  सकेंगे  ।  यदि  हम  श्रपने  प्रत्याशित  स्तरों  से  नीचें  जा  रहें  होंगे  तो

 हम  एसी  नीतियां  area  करेंगे  जिनसे  हम  wad  लक्ष्यों  के  निकट  पहुंच  सके  |

 नई  अनवरत  योजना  प्रणाली  का  सार  यह ह  है  कि  ध्यानपु्वंक  प्रबोधन  करने  के  बाद  प्रेक्षित

 क्षमता  ate  मांग  को  प्रवृत्तियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यदि  श्रावश्यक हश्र  तो  वाषिक  लक्ष्यों  क़ो

 योजिट  किया  जा  सकेगा  ।  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  लिए  मांग  के  aaa  हर  वर्ष  एक  श्रतिरिक्त  वर्ष  के

 लिए  लगाए  जाएंगे  ।  इन  संक्रियांग्रों  से  झायोजना  प्रक्रिया  में  ate  अधिक  वॉस्तलिकता  wt  लचीलापन  झा

 are

 तथा  लक्ष्यों  a  उपलब्धियों  में  जो  पहले  दीर्घकालिक  अतर  दिखाई  दिए हैं
 वे  कम

 हो  area

 ह  नई  प्रणाली  उतार-चढ़ाव  ak  अनिश्चित।श्रों  सामना  करने  के  लिए  भी  अधिक  ग्रन कल  होगी  ।

 परन्तु  बार-बार  लक्ष्यों  परिशोधन  करके  धीमे  निष्पादन  क्रो  ठिछपाने  का  इरादा  नहं

 कभी-कभी  लक्ष्यों  क़ो  परिशोधिफत  करके  बढ़ाया  भी  जा  सकेगा  ।  इसके  वार्षिक  लक्ष्यों  को  पंच

 वर्षीय  लक्ष्यों  और  भावी  ग्रनेमानों  के  अझनख्प  रखा  जाएका  |

 श्री  do  समष्टि  विकास  दर  से  शीघ्र  विकास के  फलस्वरुप  देश
 की

 भारी  जनसंख्या

 को  रोजगार  देने  में  उपभोक्ता  सामान  की  सप्लाई  बढ़ाने  में  तथा  सामाजिक  न्याय  हासिल  करने
 में  बहुत

 afar  समय  श्री  टी०  एस०  शंकरन  श्रम  मंत्नालय  में  अतिरिक्त  सचिव  के  श्रनुसर  भारत  में  श्रमिकों

 की  संख्या  200  मिलियन  से  काफी  ऊपर  है  श्रौर  डा०  ग्रार ०  थोज॑ना  श्रायोग
 के  श्रनुसार

 यह  250  मिलियन  है  ।  यह  केवल  अनमान  ही  सरकार  के  पास  भी  सही  प्रांकड़  नहीं
 Ad:

 मेरा

 प्रश्न  यह  है  :  क्या  सरकार  इस  धीमी  प्रकिया  श्रर्धात  माइक्रोसेटिंग  प्रक्रिया  को  झपना  कर  10  वष
 के  भीतर

 बेरोजगारी  की  समस्या  जो  एक  ज्वलंत  समस्या है  श्रौर  प्रतिवर्ष  बढ़ती  रही  है  का  सामाधान  कर  पायेगी  ?
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 28  1900  )  प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 श्री  मोरग्र  जी  zate :  प्रथम  वर्ष  में  सभी  क़ो  रोजगार  देना  सम्भव  नहीं  परन्तु  सभी

 को  10  वर्ष  के  wat  रोजगार  दे  दिया  जैसाकि  कहा  गया  है  ।  wa  यह  अवधि  15  महीने  कम

 हो  गई  है  ।

 श्री  डी०  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  समीक्षा  में  कोई  afe  पाई  गई  है  ak  यदि

 तो  वे  त्रुटियां  हैं  ate  उनके  लिए  कौन  उत्तरदायी  है  ।

 श्री  सोरार  जी  दसाई :  वर्ष  श्रभी  समाप्त नहीं  zat  ।  अतः  पहले  वर्ष  में  किसी  प्रकार  की

 ष्छ  के  पता  चलने  का  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।  यह  अप्रैल  से  शुरू  gars र  अगले  श्रप्रैल  में  समाप्त  होभा

 भूत  में  हुई  त्रुटियों  का  पता  चला  है  ate  इसी  कारण  हमने  परिवर्तन किए  हैं  ।  यह  पाया  गया  कि  लक्ष्यों

 तथा  निष्पत्ति  में  mere  है  प्रौर  इसी  कारण  हम  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  ऐसा
 न

 हो
 ।

 ot  निहार  जहां  तक  श्रयोग  द्वारा  लागू  feat  ARTeaT  सिद्धांतों  का  संबंध  है  बहुत

 सी  राज्य  सरकारों  के  श्रपने  विचार  हैं  यहां  तक  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  मुख्य  मंत्रो  ने  इन  सिद्धांतों

 की  पूर्णतः  उपेक्षा  at  है
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  योजना  श्रायोग  इस
 संबंध  में  क्या  कार्यवाही

 करेगा ?  वे  कौन  सी  एजेंसियां हैं  जो  यह  देखेंगी  कि  लक्ष्यों क़ी  पूर्ति  हो  ?  क्या  area  अभी  तक  कोई

 समिति  fara  की  है  ?

 श्री  पोरार  जी  देसाई  :  किसी  सरकार  ने  मुझे  यह  नहीं  कहा  कि  वे  इन  सिद्धांतों की  उपेक्षा  करेंगी  ।

 Shri  Vinayak  Prasad  Yadav:  May  I  know  the  number  of  unemployed  persons  pro-
 vided  with  employment  during  the  last  one  year  and  3  months  ?

 Shri  Morarji  Desai:  We  have  no  t  yet  received  census  in  this  respect,  but  many  people
 et  employment.  In  Rajasthan  79  thousand  families  have  been  provided  with  jobs  during

 this  very  month.

 महाराष्ट्र--कर्नाटक  सोमा-विवाद

 *45.  श्री  डी ०  वी०  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्य  केन्द्रीय  सरकार  ने  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  राज्यों  के  बीच  सीमा-विवाद  क़ो  सुलझाने

 के  लिए  नए  सिरे  से  प्रयास  किया है  ;  श्रौर

 यदि  at,  तो  तससंबंधी  व्यौरा  क्या  है
 ?

 गहमंद्ालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  श्रौर  सरकार  का  सदैव  यह

 विचार  रहा  है  कि  वास्तव  में  विवाद  का  स्थायी  हल  दोनों  सरकारों  के  बीच  पारिस्परिक  सहयोग  तथा

 सहमति  के  जरिये  ही  निकल  सकता  है  ।  परन्तु  दोनों  सरकारों  के  साथ  इस  प्रश्न  पर  झभी  तक

 विचार  fart  नहीं  हुआ  है
 ।

 श्री  बी०डी०  सरकार  के  रवय  से  प्रतीत  होता  है  कि  वे।स्तव  में  विवाद  का  स्थाथी  हल  दोनों

 सरकारों के  बीच  पारस्परिक  सहयोग  तथा  सहमति के  जरिए  ही  निकल  सकता  है  ।  परन्तु  इस  रवैये

 को  आपना  कर  केन्द्रीय  सरकार  इस  मामले  के  प्रति  निष्पक्ष नहीं  है  ।  इसके  विपरीत  ag  कर्नाटक  राज्य  के

 प्रति  पक्षपात  कर  रही  है  क्योंकि  कर्नाटक  राज्य  यथास्थिति  बनए  रखना  चाहती है  ।  गत  22  वर्षों  से

 इस  क्षेत्र  के  लोग  न्याय  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए

 चार  fe xTeaT  का  मुझाव  दिया  dl  अतः  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  इन  सिद्धांतों  को  लगू  करने  में

 कया  कठिनाई  है  ?
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 विवि
 Written  Answers  to  Questions  Asadha  28,  1900  (Saka)

 a

 थ्री  मोर।र  जी  देस-ई
 :  येह  आरोप  के  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  के  प्रति  पक्षपातपूर्ण  wat

 अपना  रही  गलत  है  ।  इसीलिए  मैंने  कहा  कि  दोनों  सरकारें  स्वयं  इसका  ama  करें  और  यदि  मुद्दो
 वे  मध्यस्थ  set  मैं  तैयार  हूं

 ।
 मैं  उन्हें  निदेश  नहीं  देना  चाहता  |

 Sto  बो०  पाटिल  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  8-6-78  को  पूना  में  at  अधिवेशन  में  जमता

 पार्टी  द्वारा  स्वीकृत  इस  संकल्प  को  are  दिलाया  amd  कि  इस  समस्या  का  समाधान  किया  जाना

 amt  मोरार  जो  देसाई :  महाराष्ट्र  में  यह  एक  स्वीकृत  करेगी  तो  कर्नाटक  में  यह  टूसरा  संकल्प
 स्वीकार  करेगी  ।  यह  बात  सभी  राजनीतिक  दलों  के  साथ  है  न  केवल  जनता  पार्टी  के  साथ  है  ।

 xX मेरे  लिए  कोई  निर्णय  लेना  कठिन  ।

 at  ato
 मड़ाजन  की  सरकार  को  प्राप्त  हो  गई  हैं  ।  महाजन  अयोग  की

 सिफारिशों  के  बारे में  सरकार  क्या  कर  रही

 श्री  were  जो  देसाई  :  महाजन  ara  दोनों  राज्यों  के  श्रनुरोध  पर  नियुक्त  किया  रया  ला  |

 दुर्भाग्यवश  यंह  दोनों  को  मान्य  नहीं  है  ।  इसमें  मैं  कर  सकता  हूं

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  काल  समाप्त  होता  है  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 गर  हिन्टी  भाषी  csal  में  हिन्दी  का  स्वितार

 *  46.  शो  बयालार  रवि  :  कया  गृह  मंत्री रह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या यंह  सच  है
 कि  प्रधान  मंत्री ने  तमिलनाडू के  वित्त  मंत्री  को  लिखे  पत्न  में  गे  र-हिन्दी

 भाषी

 राज्यों  में  के  श्रपरिहायं  विस्तारਂ  के  बारे  में  व्यक्त  किये  थे  ;

 यदि  a,  तो  क्या  यह  भूतपूर्व  प्रधान  ufaat  द्वारा  राज्यों  के  लोगों  को  दिये

 गये  qtaa  ग्राशव/ सनत  के  विद्द्ध  है  ;  श्र

 क्या  उक्त  भाषा  नीति
 का

 भारत  की  राष्ट्रीय एकता  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ?

 यह  पत्नालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  धनिक  लाल  भारत  सरकार  की  भाषा  नीति

 इसके  कार्यान्वयन  के  बारे  में  श्री के  ०  वित्त  मंत्री  भि ल् न | हुन  से  प्राप्त  एक  पत्न
 के  उत्तर में  प्रधानमंत्री

 ने  श्री  मचोहरन को  सुचित  किया  हैं  कि  पंडित  नेहरू  ak  बाद  में  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  द्वारा  दिये  गये
 wait को  1967 में  राजभाषा  1963  का  उचित  संशोधन  करके  पहले  ही  पूरा  केर  दिया  गया

 है  ।  Taraday F ने  यह  भी  स्पष्ट  fear  है  कि  1967  में  यथा  संशोधित  राजभाषा  1963  तब

 तक  लागू  रहेगा जब  तक  यह  संशीधित  नहीं  किया  जाता  है श्र  उन्हें  भविष्य  में  इस  प्रघिनियम के  संशोधन  की

 कोई  संभावना  दिखाई  नहीं  देती  है  ।

 जहां  तक  कार्यान्वयन  का  संबंध  प्रधानमंत्री ने  कहा  है  कि  परिस्थितियां  स्थिर  नहीं रह  सकतीं

 जैसे-जेसे  समय  व्यतीत  होगा  संघ  के  सरकारी  प्रयोजन  के  लिये  हिन्दी  के  प्रयोग  में  वृद्धि  होन  श्रावश्यक

 फिर भी  उन्होंने इस  तथ्य  पर  जोर  fea  कि  भाषी  लोगों  पर  हिन्दी  का  प्रयोग  झारोपित  नहीं
 faa  गया  है  श्रौर  वास्तव  में  इस  झधिनियम के  अंधीन जो  नियम  किये  गए  उनकें  प्रवर्तन से

 को  विशेष  रूप  से  अलग  रखा  गया  है  ।

 शौर  :  उपर्युक्त को  ध्यान  में  रखतें  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 19  1978  Seal  के  लिखित उत्तर

 ee  नल

 झमरोका  arer  भारत  को  यूरेनियम  को  सप्लाई

 *47.  que  राय  प्रधान  :

 st  थमना  प्रसाद  शास्त्री  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीकी  सरकार  ने  भारत  को  य्रेनियम  सप्लाई  करने  का  किया  है  ;  श्रौर

 (@)  यदि  तो  सरकार  उसे  किन  शर्तों  पर  स्वीकार  करेगी
 ?

 प्रधान  संती  मोरारजी  \ (=  संयुक्त  राज्य  water  के  afeatfat 4 eae ने  हाल  ही  में
 निर्यात

 लाइसेंस  संबंधी  ए  क  ऐसी  विचाराधीन  att  को  मंजूर  है  जिसके  श्रंतर्गत  परमाण  बिजलीघर  केलिए
 7.6  मीटरीटन  समृद्ध  यूरेनियम  दिया

 तारापुर परमाणु  बिजलीघर  के  लिये  समृद्ध  य्रेनिण्स  की  की  शर्तें  भारत  शौर

 भ्रमरीका की  सरकारों  के  बीच  Ted,  1963 में  हुए  सहयोग  करार में  तथा  उसके  बाद  इंधन  की  argh F के

 संबंध  में  सन  1966 में  arya  संविदा  में  पहले  ही  शामिल

 विदेशो  शक्तियों  द्वारा  सिक्किम  में  wer  को  गई  भूमिका

 at  सख्तियार  सिह  मलिक  :

 श्री  जो०एम०  बनतवाला  :

 कया  गृह  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्य  सरकार  ने  14  1978 के  में  प्रकाशित इस  श्राशय  का  समाचार देखा  है

 fe  संदिग्ध  तरीकों और  राजनीतिक  गतिविधियों  में  हेर-फेर करके  सत्ता  प्राप्त  करने  में  सिक्किम  के

 चोग्याल  की  राज्य  शासन  के  उच्च  श्रषधिकारियों  द्वारा  सहायता  की  जा  रही है  ;

 यदि  हां,तो क्या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  विदेशी  शक्तियां  राज्य  के  काय  में  हस्ताक्षेप कर  रही  re
 az

 (7)  भारत  सरकार  ने
 उक्त  राज्य  में

 ऐसी  रशष्ट्र-विरोधी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  AVE )
 :  सरकार ने  प्रैस  रिपोर्ट  देखी  ऐसी  कोई

 गतिविधि  ध्यान  में  नहीं  arg  है  ।

 (a)  हमारी  जानकारी  में  बिल्कुल  नहीं  है  ।

 नहीं  उठता  |

 प्रतापगढ़  उत्तर  प्रदेश  में  के  कारखाने  को  स्थापना

 9.  थ्री  सुरेन्द्र  विक्रम  :  क्या  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 )  उत्तर  प्रदेश
 में  स्थापित  की

 जा  रही  भ्राटो  ट्रैकटसे  लिमिटेड में  कया  प्रगिति हुई  है  ;

 (@)  देश  में  ACHTT TA TL-ACHTAY तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्रों में  और  अधिक  ट्रैक्टर  कारखाने  लगाने  के  बारे  में सरकार

 की  समूची  नीति  क्या  है  ?

 उद्योग  संतरी
 (ait  जाजें  watsta ) :  )  ्राटो  ट्रैक्स  लिमिटेड  जो  कि  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  का  एक

 उपक्रम  को  ण्हां  के  प्रिछड़े  जिले  प्रतापगढ़ में  कृषि  के  gael  का  निर्माण  करने  के  लिए  एक
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 Written  Answers  to  Questions

 a,
 July,  19  1978

 लाइसेंस  दिया
 गया

 विदेशी  सहयोग  की  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ।  स्थापना  स्थल  का  प्लान्ट  ले-श्राउट
 विक्रेता  विक्स तथा  इंजी  नियरी  प्रक्रिया  संबंधी  प्रारम्भिक  कार्य

 वस्तुतः  पूरा  कर  लिया गया  है  ।  परियोजना  की
 जीव्यता के  संबंध  में  किये  गये  फिर  से  अध्ययन  को  योजनः  भ्रायोग तथा  राज्य  सरकार से  स्वीकृति  मिलने  पर
 परियोजना  start  कार्यान्वित  किया  |

 (@)
 ट्रैवटर  बनाने  की  झ्नुमोदित  क्षमता  1,37,000  है  ।  पिछले  ae bf  उत्पादन  41,000  ट्रैक्टर

 फिलहाल  अनुमोदित  क्षमता  मांग  को  पुरा  करने  के
 लिए  काफी  हैं  योजना  श्रायोग  द्वारा  एक  उच्चाधिकार

 प्राप्त  समिति  गठित  की  गई  है  जो  उत्पादन  तथा  लागत के  मामले  में  फार्म  यांत्रिकी के  साथ-साथ
 कम्बाइंड  हारवेस्टरों  तथा  ट्रैक्टरों  के  प्रश्न  पर  विशेष  रूप  से  विचार

 जम्मू
 ah

 कश्मोर  के  राजौरी  क्षेत्र  में  पाकिस्तानी  सेना  द्वारा  गोली  चलाया  जाना

 50.0
 श्रो  एस०  एस०  सोमानी :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (=)  कया
 यह  सच  है  कि  जम्मू  ae  कश्मीर  के  राजौरी  क्षेत्र  में  पाकिस्तानी  सेना  ने  20  1978  को

 भारतीय  सुरक्षा  बल  पर  गोली  चलाई  थी  ;

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ;  ak

 (7)  क्या  इस
 बारे

 में  पाकिस्तानी  ate
 भारतीय  अधिकारियों  के  बीच  कोई  बैठक  हुई  tak

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  चिकला  ?

 रक्षा  मंत्री
 जगजीवन  जी  20  जून  1978 को  9  बज  कर  45  मिनट

 पाकिस्तान  अधिकृत  कश्मीर से  2  सिविलियनों  ने  हमारे  जवानों  की  बार  बार  मौखिक  चेतावनी  देने  के

 बावजद  भी  नियन्त्रण  रेखा  को  पार  किया  1
 हमारी  बीति  के  भ्रनसार  हमारी  सेना  ने  चेतावनी  देने  के  लिए

 4  बार  योली  चलाई  ।  इसके  वे  10  बज  कर  45  मिनट  पर  पाकिस्तान  afrHra  कश्मीर

 में  वापस  चले  उसके  बाद  सेनाओं  ने  हमारी  सेनाओं  पर  श्राकरण  गोली  चलाई  जिसका

 हमारी  सेनाओं  ने  तत्काल  जवःब  दिया
 ।

 हमारी  तरफ  कोई  हताहत  नहीं

 (7)  श्रभी तक  कोई  बैठक  नहीं  हुई

 भारत  द्वारा  न्यूक्लोय  विस्फोटों  पर  रोक

 *  51.  श्री  यज्ञदत्त शर्मा  :

 श्री  x Wied Id o . दत  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 )  क्या  भारतद्वारा  रूस के  कहने  पर  नवम्बर  1977  में  अन्तर्राष्ट्रीय  परमाणु ऊर्जा  प्रायोग  के  साथ

 किये  गय  करार  के  श्रनुसार  भारत पर  यह  रोक  लगा  दी  गई  है  कि  वह  राणा  प्रताप  सागर  न्यूक्लीय  ऊर्जा  केन्द्र

 से  उत्पादित  न्यूक्लीय  खंडनीय  सामग्री  का  उपयोग  करते  हुए  शान्तिपूर्ण जनों  के  लिए  भी  न्यूक्ली
 य  विस्फोट

 न  कर  सकेगा ;

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मया

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  (@) a ak  (7)  सोवियत  संध  से  भारी  पानी  खरीदने

 के  संबंध में  अंतर्राष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा  अभ्िकरण के  साथ  17  1977  को  किये  गये

 करार के  data  भारत  सरकार  ने  वचन  दिया  है  कि  वह  राजस्थान  परमाणु  में  उत्पन्न

 सामग्री  का  प्रयोग  किसी  भी  प्रकार  के  raya e  mea  at  किसी  प्रकार  की  न्यूक्लीय  विस्फोटक  सामग्री

 का  निर्माण  करने  में  नहीं  करेगी  ।
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 28  1900  (1%)  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 19  1978  को  होने  वालो  सब्न  को |
 बठक  के  लिए  बकिण

 x
 में  एक  च्च्

 faaa  संयंत्र को  स्थापना

 कै  52.0  थो  ए०  Fo  कोबव्राशट्री  :

 श्री  थी०

 कया  परमाण  ऊर्जा  मंत्री  यंह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (*)  क्य  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  दक्षिण  क्षेत्र  एक  परमाण  विद्यत  संयंत्न

 स्थापित  करने  के  बारे  में  fata  कर  लिया

 क्या  दक्षिण  क्षेत्र  में  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  के  लिए  उपयुक्त  स्थल  खोजने  के  लिए  कोई
 दल  गया  था  श्रौर  यदि  हां  तो  कब  ate  उसका  प्रतिवेदन  क्य  है

 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजों देसाई  )  नहीं

 परमाण  बिजलीघर  लगाने  के  लिये  उपयुक्त  स्थलों  का  चयन  करने  के  वास्ते  सरकार  द्वारा

 नियुक्त  समिति  ने  दक्षिणी  विद्यत  क्षेत्र  में  अनेक  स्थलों  की  जांच  की  है  ।  समिति द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन

 सरकार  के  ठिचराधीन  है  ।

 शाह  श्रायोग  के  पर  कार्यवाही

 #53  Blo  बलदेव  प्रकाश

 सो  ०  श्रार०

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  शाह  श्रायोग  द्वारा  प्रस्तुत  दो  wafer  प्रतिवेदनों  पर  विचार  किया
 ?

 (=)  var  सत्ता  ate  अधिकारों  के  दुरूपयोग  के  लिए  श्रायोग  द्वारा  दोषी  ठहराये  गये  ब्यक्तियों

 के  विरूद्ध  कोई  अनुवर्ती  कांवाही  की  जा  रही  है  ;  श्र

 यदि  तो  ऐसे  सरकारी  गर-सरकारी  व्यक्तियों  के  नाम  क्या

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (str  लाल  जी  श्रीमान

 a  के  निष्कर्षों  से  aaa  मामलों  में  जहां  श्रपर।ध  किये  गये  प्रतीत  होते

 हैं  काननी  कायेंवाही  प्रारम्भ  करने  के  लिये  झौर  जहां  सरकारी  कर्मचारियों  के  श्रनियमित  तथा  झनचित  व्यवहार

 ने  प्रायोग  ar  श्रालोचनात्मक  ध्यान  झाक्षित  किया  है  विभागीय  कायेवाहदी  करने  के  लिये  प्राघार  मालूम

 होते  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो ने  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ;  Tara F के  भूतपुर्वं  श्रतिरिक्त

 निजी  सचिव  श्री  झार०  के  ०
 हरियाणा  के  ध्६ भ  मुख्यमंत्री  श्री  प  जाब  के  भूतपूर्व  मुख्यमंत्नी श्री

 मध्य  प्रदेश  के  भूतप ुमुख्यमंत्री
 श्री  पी  ०

 सी
 ०  राजस्थान के  भूतपूर्व  मुख्यमंत्री श्री  हरदेव  जोशी  दिल्ली

 भूतपूर्व  उपराज्यपाल श्री  किशन  सुचना  तथा  प्रसारण  के  भूतपूर्व  मंत्री  श्रो  faarauy  श्री  संजय

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  भूतपूर्व  उपाध्यक्ष  श्री  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  qaqa  निदेशक  श्री

 ही  केन्द्रीय  जांच  व्यूरो के
 भूतपूर्व

 संयुक्त  निदेशक  श्री  ए  वी०  चौधरी  पुलिस  के  wage

 उपमहानिरीक्षक  श्री  पी०  एस०  frst तथा  mas  विरुद्ध  प्रथम  सुचना  रिपोर्ट  दज  की  गई  हैं  ।

 निम्नलिखित  अधिकारियो ंके  विरुद्ध  विभाणीय  कार्यवाई  के
 संबंध

 में  मामले  चलाए जा

 बी०  घ्नार ०  fac at  नगर wast  नवीन  दिल्ली  के  उपराज्यपाल  के  भूतपूर्व

 निण्म  के  भूतपूर्व  झायुक्त  ;  बी०  To  नई  दिल्ली  नगर  पालिक  के  भुतपुवं  सदस्य  सचिव  ;  डी०  सेन

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  भूतपूर्व  निदेशक  ;  पी ०  एस०  भिडर  दिल्ली  पुलिस  के  भूतपुव  के  एस०

 दिली  wana  जांच  प्रभाग  विशेष  शाखा के  yaya  पुलिस  जगमोहन  भतपुरवें  उपाध्यक्ष

 दलली  विकास  प्राधिकरण  ;  एस०  झ्ार०  मेहता  भूतपुर्वे  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बी ०

 भूतपूर्व  निदेशक  sada  तथा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  झन्य  श्रघिकारी
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 Written  Answers  to  Questions  Asadha  28,  1900  ((Saka)

 बन  नला

 Missing  Parts  from  DTC  Buses

 *54,  Shri  Rajendra  Kumar  Sharma  :  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  news  item  published  ine
 the  Indian  Expressਂ  dated  7th  June,  1978  that  parts  worth  lakhs  of  rupees  were  found

 missing  from  hundreds  of  DTC  buses  in  February,  1975;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  orders  were  issued  for  conducting  an  inquiry  into  th

 matter;

 . (c)  whether  Government  are  aware  that  the  file  relating  to  this  case  has  been  misplaced

 (d)  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard;  and

 (e)  the  legal  action  to  be  taken  against  the  persons  found  guilty  ?

 Ministero f  Shipping  and  Transpert  (Shri  Chand  Ram)  :  (a),  b),  (c),  (6)  and  (e)
 A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 (a)  Yes,  Sir.  Certain  discrepancies  in  regard  to  spare  parts  of  buses  sent  by  various
 depots  of  the  DTC  for  repairs  first  to  the  Pratap  Nagar  Yard  and  thereafter  to  the  Central
 Workshop  were  detected.  A  number  of  rts  have  since  been  duly  accounted  for  by  the
 Depot  Managers.  In  some  cases,  the  dicrepancies  are  under  correspondence  and  have
 still  to  be  reconciled.

 (b)  It  is  not  possible  to  state  whether  any  inquiry  was  ordered,  in  view  of  the  reply
 to  part  (c)  below.

 (c)  Yes,  Sir.  The  file  relating  to  this  case  is  reported  to  have  been  misplaced  and
 is  not  readily  traceable.

 (d)  The  Chairman-cum-General  Manager,  D.T.C.  has  issued  orders  to  the  concerned

 officer's  to  search  out  the  relevant  file.

 (e)  The  question  of  taking  legal  action  or  departmental  proceedings,  against  the  persons

 who  may  be  found  guilty  or  at  fault,  can  be  considered  after  the  missing  file  is  traced  and

 full  facts  of  the  case  are  available  or  the  responsibility  for  loss  of  the  file  is  fixed  and  the

 remaining  discrepancies  in  regard  to  spare  parts  are  reconciled.

 सशस्त्र  तेनाश्र  के  सेनाध्यक्षों  का  पर्वेवर्तिताक्रम

 श्री  शम्भूनाथ  चतुर्वेदी  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 1  मार्च  ,  1978  के कया  गुद  मंत्री  सरास्त्र  सेनाग्रों  के  सेनाध्यक्षों  के  पृवंवर्तिताकम  के  बारे  में

 तारांकित  प्रश्न  142  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  इस  बीच  श्रपेक्षित

 जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई  है  ate  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रों  (att  धनिक  लॉल  :
 1-3-1978

 को
 उत्तर

 के  लिए

 तारांकित  प्रश्न  संक्या  142  से  संबंधित  तथ्य  इस  प्रकार  है  ——

 2.  सशस्त्र  Baral  अथवा  सेनाध्यक्षों  के  पदों  को  जिन्हें  हमारे  राष्ट्रीय  जीवन  में  महत्वपूण  तथा

 विशिष्ट  स्थान  WET  कम  किसी  तरह  बदनाम  करने  का  कभी  कोई  प्रश्न  नहीं  उठा है  ।

 भ्रन्तरिम  सरकार  बनने  प्रौर  देश  की  स्वाधीनता  के  परिणामस्वरूथ  बदली  हुई  परिस्थितियों
 को

 देखते  हुए

 सरकार  ने  पहले  पहल  1947-48  में  पुर्ववर्तिताक्रस  की  सारणी  तैयार  करने  की  श्रोर  ध्यान  दिया  |

 तत्कालीन  उप-प्रधान  मंत्री  सरदार  पटेल  के  भ्नुरोध  पर  ही  की  एक  श्रबौपचारिक  समिति  को

 सिफारिशें  करने  के  लिए  कहां  गया  ।  तत्कालीन  उप  प्रधान  मंत्री  प्रधान  मंत्री  द्वारा
 को

 संतैधानिक  atc  राजनयिक  स्थिति  तथा  उनके  द्वारा  लिए  जा  रहे  वेतन  के  भाधार  पर  ग्रक्तब र, ध  1948
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 19  1978  seat  के  लिखित  उत्तर

 ee

 में  क्रम  का  भनुमोदन  किया  गया  था  ।  इस  प्रकार  ऐतिहासिक  तथा  संवैधानिक

 परिवतंनों  को  ध्यान  में  रखते  सेनाध्यक्षों  प्रधान  मंत्री  भारत  के  प्रघान  लोक  सभा

 के  Tere,  कैबिनेट  राजदूतों  विशिष्ट  सिविल  कमंचारियों  और  फंड्रल  कोर्ट  के  न्यायाधीशों  जैसे

 व्यक्तियों  से  ठीक  नीचे  का  स्थान  दिया  गया  था

 3.
 प्रश्न  के  भाग  में  दिये  गये  किसी  वक्तव्य  के  लिए  कोई  वास्तविक  ATATT  नहीं  है  ।

 1951  अया  1965  में  ऐसे  कोई  परियतन  नहीं  किये  गये  जिनके  कारण  सेनाध्यक्षों  की  स्थिति  पर

 प्रभाव  पड़ा  हो  ।

 4.  जब  कभी  विशेष  पहलू  सरकार  के  ध्यान  में  लाये  जाते  हैं  तो  gear 4  की  सारणी में
 निर्वारित  स्थिति  का  पुनरीक्षण  किया  जाना  है  ।  विदेश  मंत्रालय  में  महासचिव के  लिए  निर्धारित  उच्चतर

 स्यान  केवल  गहने  की  प्रथा  को  जारी  रखना  था  ।  उसीं  वर्ष  मंज्रिमंडल सचिव  की  भी  उसी  प्रविष्टि

 में  जोड़ा  गया  था  ।  महान्यायवादी को  भी  1968  में  मंत्रिमंडल  सचिव  की  तरह  वही  स्थान  दिया  गया

 था  ।  पूर्ववतिता  क्रम  की  सारणी  में  सापेक्ष  पदों  में  ये  सभी  परिवतंन  सरकार  में  सर्वोच्च  स्तर  पर  किये

 जाते  हैं  ate  निश्वित  ही  ये  प्रस्ताव  मुह  प्रधान  मंत्री  तथा  राष्ट्रपति  द्वारा  धझनुमोदित  किये  जाते

 राज्यों  के  मुश्य  सचिवों  की  वर्तमान  सापेक्ष  स्थिति  का  निर्धारण  करने  में  उनकी  परिलब्धियों  तथा

 पदों  में  परिवतंनों  को  ध्यान  में  रखा  गया  था  ।

 5.  सारणी  art  श्राप  में  समारोहों  में  केवल  बैठने  के  उचित  प्रबंध  करने  के  लिए  ही  है  प्रौर

 इसका  प्रन्य  कोई  महत्व  नहों  है  ae  इसलिए  सशस्त्र  अथवा  सिविल  सेवाओं के  मनोबल  इथवा

 कामकाज  पर  इसका  कोई  प्रभाव  नहीं  होना  सरकार  का  विशेष  रूप  से  यूनिफाम्ड॑ं  फोसिज  के

 गौरव  को  बनायें  रखने  का  यही  प्रयास  रहेगा  |

 हरिजनों  के  प्रति  अपराधों  के  लिए  विशेष  न्यायालय

 *  56.  थ्रो  एस०  जो०  मुदगययन  :
 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  हरिजनों के  प्रति  भ्रपराधों  की  जांच  के  लिये  विशेष  न्यायालय  गठित

 करने  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  के  निदेश  के  संबंध  में  राज्य  सरकारों  की  उत्साहजनक  नहीं

 शौर

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  केन्द्र  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 गुह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिकलाल
 :  श्रौर  सरकार  ने  ऐसा  कोई

 निदेश  नहीं  दिया  इसलिये  राज्यों  की  उत्साहजनक  प्रतिक्रिया  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठ्ता  ।

 Incentives  for  Development  of  Small  Scale  Industries  in  Rural  Areas

 *  57.0  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  taken  any  steps  for  developing  small  industries  in  the

 field  of  rural  development  and  the  details  of  the  incentive  given  by  Government  to  such

 industries  in  1977  ;

 (b)  whether  villagers  are  given  free  technical  training  by  Government  for  the  develop-

 and
 ment

 of  industries  and  if  so,  the  extent  to  which  importance  is  given  to  villagers  therein  ;

 (c)  how  many  years  Government  will  take  in  developing  small  industries  in  rural

 areas ?
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 Written  Answers  to  Questions  July  19,  1978

 The  Minister  of  Industry  (Shri  George  Fernandes)  :  (a)  &  (b)  Yes,  Sir.  The  Government:
 has  taken  steps  for  developing  small  industries.in  rural  areas  through  the  Rural  Industries.

 projects  programme  and  Rural  Artisans  programmes.  During  the  year  1977-78,  Government
 provided  central  assistance  of  Rs.  231.25  lakhs  as  grant  and  Rs.  357.00  lakhs’as  loan  to

 various  States/Union  the  implementation  of  the  various  schemes  in  the

 Rural  Industries  projects  districts.  This  includes  provision  of  credit  facilities  to  the

 entrepreneurs  at  a  very  low  rate  of  interest  of  5%  per  annum  for  starting  industries  in

 the  rural  areas.  A  training  programme  of  artisans  was  launched  through  Rural  Artisans

 programme  and  stipends  were  paid  to  the  entrepreneurs.  Ex-trainees  were  also  given  a

 subsidy  of  333%  for  purchase  of  improved  tools  and  equipments.  With  the  Government’s

 decision  of  setting  up  of  District  Industries  Centres  all  over  the  country  in  a  phased  manner,

 however,  it  has  been  decided  to  merge  the  Rural  Industries  Project  activities  in  the  District

 Industries  Centres.  ‘The  existing  Rural  Artisans  Programmes/Rural  Industries  Projects
 schemes  for  assistance  to  entrepreneurs  will  now  function  under  the  District  Industries

 Centres.

 (c)  The  Government  of  India  is  very  keen  to  develop  ‘small  scafe  industries  in  rural

 areas  as  early  as  possible.  To  accelerate  this  process,  Government  have  launched  during.

 the  current  year  a  national  programme  for  the  establishment  of  District  Industries  Centres

 of  which  212  have  already  been  sanctioned.

 Centre-State  Relations

 *58.  Shri  Keshavrao  Dhondge  :

 Shri  Arjan  Singh  Bhadoria  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  numer  of  States  wiic’  have  seat  proposals  to  the  Central  Goverment  to

 have  a  discussion  on  Centre-State  relations;

 (b)  the  outlines  of  these  proposals;  and

 (c)  the  Central  Government’s  policy  and  reaction  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal  Mandal)  :  (a)

 and  (b)  Three  States,  namely,  West  Bengal,  Kerala  and  Tripura  had  made  proposals  in  this

 regard.  As  regards  West  Bengal,  reference  is  invited  to  the  answer  furnished  in  reply  to

 Unstarred  Question  No.  325  dated  the  22nd  February,  1978,  along  with  which  a  coypy  of

 the  m2morandum  from  the  Government  of  West  Bengal  and  a
 letter  on  the  subject  from  the

 Chief  Minister,  West  Bengal,  had  been  laid  on  the  Table  of  the  House.’  Copies  of  resolu-

 tions  adopted  on  the  subject  by  the  Kerala  and  Tripura  Legislative
 Assemblies  are  now  laid

 on  the  Tableof  the  House.

 {Placed  in  Library  See.  No.  L.T.  2407/78]

 It  may  be  recalled  that  the  subject  of  Centre-State  relations  was  specifically  included

 by  the  Government  of  India  as  separate  item  in  the  terms  of  reference  of  the  Administrative '

 Reforms  Commission  (ARC).  The  ARC  studied  the  subject  in  great  depth  and  in  their:

 Report  (June  1969)  on  Relationshipsਂ  they  recommended  that  in  view  of  the

 paramount  importance  of  the  unity  of  India,  no  Constitutional  amendment was:  necessary

 for  ensuring  proper  and  harmonious  relations  between  the  Centre  and  the  States,  inasmuch.

 8$  the  provisions  ofithe  Constitution  governing  the  Centre-State  relations  were  adequate

 for  the  purpose  of  meeting  any  situation or  resolving  any  problems  that  might  arise  in  this

 field.  The  Central  Government,  after  consulting  the  States,  had  agreed  with  the  general

 approach  recommended  by  the  ARC.
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 28  1900  (a) )  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 Appointment  of  Station  Directors  in  Commercial  Centres  of  A.I.R

 *59.  Shri  Ram  Murti  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government  have  recently  examined  the  matter  whether  Station  Direc-

 tors  should  be  posted  at  Commercial  Centres  or  not

 (b)  whether  there  is  no  production  work  at  Commercial  Centres  and  the  work  can  be
 done  by  an  Assistant  Director

 (c)  if  so,  whether  Government  are  considering  a  proposal  to  merge  Commercial
 Service  Centres  with  the  main  Stations  in  such  places  where  there  is  a  Station  Director  with
 main  Station;  and

 (d)  if  so,  the  time  by  which  it  will  be  done  and  Station  Directors  posted  to  other

 places  ?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.K.  Advani)  (a),  (b),  (Qa

 (d)  The  entire  question  of  the  level  at  which  the  Commercial  Broadcasting  Centres  should
 be  manned  is  under  examination,  keeping  in  view  of  volume  of  work  relating  to  produc-
 tion,  sale  and  other  relevant  considerations  A  decision  on  this  will  be  taken  as  soon  as

 possible.  The  question  cf  transferring  the  existing  Station  Directors  does  not  therefore  arise

 at  this  stage

 श्रापपतकालोन  में  को  गई  ज्यादतियों  के  लिए  इंदिरा  पर  VETAT Cy  चलाने

 ag  विशेष  न्यायालय  की  स्थापना

 0.  डा०  मुरलों  मनोहर  जोशो

 at  ज्योतिर्मय  बसु

 गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  शाह  श्रायोग  के  निष्कर्षों  के  dad  में  श्रापात  काल  में  की  गई

 ज्यादतियों  के  लिए  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  पर  मुकदमा  चलाने  हेतु  एक  विशेष  न्यायालय  की  स्थापना  करने
 है

 यदि  तो  ऐसा  न्यायालय  कब  स्थापित  किया  श्रौर

 यदि  तो  ऐसे  न्यायालय  की  स्थापना  न  करने  के  क्या  कारण  &?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सोनूसिह  :  (7)  सरकार  श्रीमती  इन्दिरा

 गांधी  पर  मुकदमा  चलाने  के  लिए  विशेष  न्यायालय  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार

 कर  रही  है  ।  ऐसे  एक  विधान  की  वेघता  के  बारे  में  कुछ  mere  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने

 संविधान के  झनुच्छेद  143  के  वेघता  के  प्रश्न  पर  उच्चतम  न्यायालय की  राय  लेने  का  निर्णय

 किया है  |

 राजधानी  में  प्रादे  शिक  का  प्रदर्शन

 401  श्रहमद  हुसेन
 :

 क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 ने

 राजधानी  में  प्रादेशिक  फिल्मों  के  प्रदशन  का  कोई  प्रबन्ध  किया  चूंकि

 इनका  प्रदशन  राजधानी  में  फिल्मोत्सव  के  सिवा  sey  किसी  समय  नहीं  किया  जाता  ;
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 क्या  सरकार  का  विचार  प्रति  रविवार  स्वयं  के  में  प्रादेशिक  भाषा  की

 फिल्मों  के  कम  से  कम  एक  श्रथवा
 दो

 शो  लाभ-हानि  परਂ  करने  का  wiz

 इस  योजना  को  कब  तक  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 सुचना  att  प्रसारण बंत्री  (att लाल  कृष्ण  श्राउवाणी :  ite  फिल्मों का प्रदर्शन का  प्रदर्शन

 निजी  क्षेत्र  में  है  श्रोर  इसका  विनियमन  राज्य  सरकारों  के  afaear  क्षेत्र
 में  भ्राता  है  रक  लघु  पूर्वंदशन

 (freq)  थियेटर  के  केन्द्रीय  सरकार  की  राजधानी  में  झपनी  कोई  प्रदर्शन  व्यवस्था  नहीं

 प्रश्न नहीं

 के  अंग  के  रुप  में  न्याय  का  प्रशासन

 40.0  3.  श्रो  श्रोम  प्रकाश  त्यागी
 :

 क्या  योजना  मंत्री  केन्द्रीय  विधि  मंत्री  द्वारा  न्याय  के  प्रशासन  को

 अ्रायोजना का श्रंग बनाने का अ्रनुरोध का  बनाने  का  ० निराध भ
 करने

 के  बारे  में
 दिनांक  26.0  1978 के  में  पृष्ठ  7

 पर  प्रकाशित  समाचार  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  की  इस  सुझाव  के  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  wh

 क्या  इसे  छठीं  योजना  में  एक  अलग  श्रध्याय  के  रूप  में  रखा  यदि  तो

 उसके  कया  कारण  हैं  |

 प्रधान  मंत्री  मोराराजी  de  1978-83  की  पंच  वर्षीय  योजना  में

 प्रशासन  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रावधानों  को  सम्मिलित करने  के  प्रस्ताव  पर  योजना  away  द्वारा

 विचार  किया  गया  है  ।  प्रायोग  का  यह  विचार  है  कि  विकास  से  इतर  कार्यकलापों के  लिए  कार्मिकों

 अ्रार्कस्मिकਂ  व्ययों  पर  किए  जाने  वाले  व्यय  को  योजना  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  सकता  ।  जहां  तक

 भवनों के  लिए  प्रावधान का  संबंध  1978-83  की  योजना के  प्रारूप  राज्यों  में  लोक  निर्माण  कार्यों

 के  लिए  250  करोड़  रु०  के  कुल  परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।  इसमें  सरकारी  भवनों  के  विस्तार

 के  लिए  राशि  सम्मिलित  की  जा  सकती  झर  सरकारों  से  इस  काम  के  लिए  श्रपनी पंच  वर्षीय

 योजना  के  प्रस्तावों  में अ्रपनीਂ  ग्रावश्यकताएं  सम्मिलित करने  के  लिए  जा  रहा  है  ।  पंच  वर्षीय

 योजना  में  | ह ह न्याय  का  प्रशासनਂ  नाम  से  अलग  अझ्रध्याय  सम्मिलित  करने  की  कोई  श्रावश्यकता  नहीं  है

 हल्दिया/कलकता  श्रौर  फरवखा  कें  बोच  जल  परिवहन

 404.  श्री  शशांक  शेखर  सान्याल  :  कया  नौवहन  mite  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  सरकार  द्वारा  घोषित  नीति  के  AAST  मामले  का  नियमित  रूप  से  श्रकलन  करने  के  लिए

 कलकत्ता और  फरक्खा  के  बीच  शक्तिचालित  जहाजों  द्वारा  वाणिज्यिक  श्रौर  पर्यटन  के  लियें  जल  परिवहन

 की  सरकार  ने  परीक्षण  के  तौर  पर  व्यवस्था  की  है  ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  केन्द्रीय  Tass  जल  परिवहन  निगम  लिमिटेड

 कलकत्ता  भारतीय  तेल  निगम  के  तेल  को  लाने  ले  जाने  के  लिए  दिसम्बर  1975  से  बिजली  द्वारा  चलाये

 जा  रहे  जहाजों  से  नियमित  श्राधार  पर  हल्दिया  ate  कलकत्ता  के  बीच  पहले  ही  सेवाएं  चला  रहा है  ।

 निगम  1978  के  शुरू  में  कलकत्ता  और  waa  के  बीच  प्रयोगात्मक फेरे  भी  चला  रहा  मई  1978

 से  निगम  द्वारा  पाकुर/धुलिया से  मुख्यतः  पत्थर  के  टुकड़े  ले  जाने  वाले  नियमित बिजली  से  चलायी  जा  रही

 माल  सेवा  शुरू  की  गई  है  ।  इस  मंत्रालय  या  भारत  सरकार  के  पर्यटन विभाग  द्वारा  कोई

 सेवा  नहीं  चलाई  जा  रही  है  ।
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 19  1978  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 gs

 हंगरी  एवं  भारत  के  बोय  एवं  श्राथिक  समझोता

 405.  Mt  एफ०पी ०  UaHaTy  क्या  sara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  श्र  हंगरी  के  बीच  किसी  नये  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  जिसके

 wed  एवं  आधिक  सहयोग  के  क्षेत्र  ara  हैं

 क्या  इस  समझौते के  परिणामस्वरूप  दोनों  देशों  में  व्यापार  में  वृद्धि  होने  की  संभावना

 यदि  तो  मदवार  कितने  रुपयों  की  वृद्धि  की  संभावना  श्रौर

 क्या  सरकार  समझौते  को  सभा  पटल  पर  रखने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेगी
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्यामा  से  25  1978  को

 हस्ताक्षर किये  गये  प्रोटोकोल  में  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  सहयोग  के  लिए  भारत  श्रौर  हंगरी  के

 संयुक्त  ग्रायोग  के  तीसरे  भ्रधिवेशन  की  सिफारिशें  श्रौर  freed  समाविष्ट  जिनमें  दोनों  देशों  के  बीच

 mate  तुग्नों  इंजीनियरी  ग्रौषधि  तथा  वस्त्र  तथा  तीसरे  देशों  की  परियोजनाश्रों

 के  बारे  में  सहयोग  करने  के  लिए  कई  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  प्राथमिकता वाले  क्षेत्रों  का  पता

 लगाया  गया  है  ।  व्यापार  पण्यावतं  बढ़ाने  के  उपायों  के  मामले  में  नए  व्यापार  तथा  भुगतान  करार  के

 संदभं  में  faarz-fana feat wat at faa किया  गया  था  जिसके  अनसार  1  1978  से  रुपया  व्यापार  प्रणाली  से

 निर्बाध  विदेशी  विनिमय  की  बहुपक्षीय  प्रणाली  में  परिवतंन  किया  गया  है  ।  दोनों  देशों  के  मध्य

 faag  के  दौरान  यह  सहमति  थी  कि  श्रौद्योगिकਂ  सहयोग  से  काफी  मात्रा  में  व्यापार  बढ़ेगा  ।  रुपये  मुल्य  में

 मदवार  व्यापार  को  बढ़ोतरी  को  बताना  संभव  नहों  है  क्योंकि  इसके  धरिणाम  ae  काल  के  ora

 ही  मिलने को  अ  शा  है

 नहीं

 भारतीय  at  सेना  के  लिए  afa  गति  वाले  जहाज

 406  श्रो  माधवराव  सिन्धिया  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 var  यह  सच  है  कि  रक्षा  विशेषज्ञों  ने  भारतीय  नौ  सेना  के  लिए  बड़े  जहाजों  के  बजाय

 ga  गति  वा  जहाजों  के  लिए  सुझाव  दिया  है

 यदि  तो  इस  बारे  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  2;

 क्या  सरकार  ्य  गति  से  चलने  वाले  ऐसे  जहाजों  की  खरीद  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर

 रही  श्रौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 रक्षामंत्री  जगजोवन  से  रक्षा  संबंधी  मामलों  में  दिलचस्पी  रखने  वाले

 विभिन्न  व्यक्तियों  ने  भारतीय  waar  में  नकार  शौर  गठन  के  बारे  में  भिन्न-भिष्न  विचार  व्यक्त

 फ्िए  हैं  ।  सरकार  नोसेना  संबंधी  नीति  की  निरन्तर  समीक्षा  करती  रहती  है  श्रौर  हमारी नीति  संतुलित

 नौसेना  का  निर्माण  करने  की  है  जिसमें  ऐसे  जहाज  रखे  जाएं जो  उन्हें  दी  गई  विशिष्ट  भमिकाओ

 को  निभाने  के  लिए  हों  ने  जो  जहाज  प्राप्त  किए  गए  हैं  वे  कार्य  के  झनसार  विभिन्

 किस्मों  व  झ्राकार  तथा  जाति  के  हैं  ।  नये  जहाजों  को  प्राप्त  करते  समय  छोटे  भ्राकार के  जहाजों

 तेज  रफ्तार  से  चलने  वाले  जहाजों  से  मिलने  वाले  लाभ  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।
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 Written  Answersto  Questions  July  19,  1978

 विदेशो  जलपोत  लाइनਂ

 407.
 श्री  मनोरंजन भवत

 :
 कया  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 इस  बात  के  बावजूद  fe  बम्बई  बन्दरगाह  में  जहाजों  के  श्रावागमन  पर  नौ
 रक्षा  बन्दरगाह  विभाग  तथा  सीमा  शुल्क  विभाग  के  श्रधिकारियों  का  नियंत्रण  है  भ्रौर  श्राने  जाने

 वाले  जजपोतों  पर  नजर  रखी  जाती  है  फिर  भी  एक  विदेशी  जलपोत  बन्दरगाह  तथा

 शुल्क  अधिकारियों
 की

 जानकारी  के  बिना  बन्दरगाह  से  कूच  कर  गया  था  ;

 यदि  तो  प्राधिकारियों  की  जानकारी  के  बिना  एक  विदेशी  जलपोत  भारतीय  समुद्र  में

 से  किस  प्रकार  कूच  कर

 क्या  उक्त  जलपोत  को  रोकने  के  संबंध  में  उच्च  न्यायालय  का  कोई  meq aT था  श्रौर  जलपोत

 के  कूच  कर  जाने  के  लिये  कौन  उत्तरदायी

 क्या  श्रधिकारी  अपनी  स्वयं  की  असावधानी  तथा  गलत  काम  के  लिये  दूसरों  पर  दोष  डाल

 रहे  हैं  ate  निर्वातकों  एवं  अन्य  को  परेशान कर  रहे  और

 (=)  इन  बातों  का  चूंकि  देश  की  सुरक्षा  से  संबंध  सरकार  का  श्रधिकारियों  के  विरुद्ध  तथा

 ऐसी
 की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  संबंध  में  क्या  कार्रवाई  करने  का  विचार

 नौवहन  ate  परिघहन  मंत्री  :  से  (=)  जहाज  एम०  ato  श्रंजलीना

 बम्बई  पत्तन  में  1-9-77  को  पहुंचा  ।  इस  जहाज  का  धारा  में  7  1977 को  लंगर  डाला

 मद्रास  उच्च  न्यायालय  के  अ्रादेशों  पर  यह  जहाज  जप्त  कर  fat  था  पत्तन  को  जारी  किया

 गया  arena  वापिस  ले  लिया  गया  |  बाद  में  मद्रास  उच्च  न्यायालय  के  श्रादेश  रह  कर  दिए  गए  |  कलकत्ता

 उच्च  न्यायलय  से  फिर  से  जप्त  ग्रादेश  प्राप्त  हुए  ।  यह  देखा  गया  कि  जहाज  ने  धारा  में  लंगर  डाल

 fear  ।  बिता  चालक  के  चुपचाप  चला  गया  कि  श्रनिवायं  है  तथा  बिना  पत्तन  की  श्ाशा  प्राप्त

 किए  यदि  वह  उनके  पत्तनों  पर  भारत  के  सभी  wea  पत्तनों  को  जहाज  को  रोकने  को  कहा

 सीमा-शुल्क  श्रधिनियम  की  धारा  41  तथा  42  के  श्रन्तगंत  स्टीमर  एजेन्टों  को  कारण  बताझ्ों  नोटिस  जारी

 किया  श्रधिनियम की  धारा  117  के  WMraitd etAL स्टीमर  एजेंटों  पर  जुर्माना  लगाया गया  है
 ।  पार्टी

 ने  बिता  watt  की  श्रदायगी  के  जुर्माने  के  विरुद्ध  atte  दायर  की  है  ।  श्रपील  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा

 सीमा  शुल्क  ब्रोड  के  पास  पड़ी  है  ।

 जहाजों  पतन  से  बिना  झझाज्ञा  तथा  बिना  चालक  के  लापता  हो  जाना  एक  अ्रत्यन्त  विचित्र

 घटना  है  ।  जबकि  we  के  मामलों  में  नौ  सेना  की  सहायता  प्राप्त  की  जा  सकती  है  ।  इस  मामले  में

 जहाज  के  संभावित  लापता  होने  की  कोई  अग्रिम  सुचना  waar  संदेह  नहीं  जहाज  के  भागने  को

 रोकते  के  लिए  नौ  aar  की  सहायता  नहीं  मांगी  गई  ।

 केरल  में  सालेंट  बेलो  परियोजना

 408.  श्री  do  एम०  Gated  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  केरल  में  प्रस्तावित  परियोजना  के  बारे  में  केरल  सरकार  से  कोई

 अभ्यावेदन मिला  है  ;  शौर

 उसको  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  Tear aeasa )  :
 जी,हां

 ।
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 28  1900  )  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  |
 os

 साइलेंट  वैली  परियोजनां  कार्यों  2,448  लाख  art  को  अनुमानित  लागत

 पर  मूलतः  19723  में  मंजूर  की  गई  थी  ।  बाद  केरल  सरकार  ने  इस  योजना  में  संशोधन  किया
 श्रोर  1977  में  उसने  कार्यों  को  4,080  लाख  रुपए  की  लागत  के

 fas  अनुमान  भेज  हैं  ।  संशोधित  परियोजना  रिपोटें  की  जांच  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  राज्य  सरकार

 से  परामशं  करके  की  जा  रही

 वातावरण  की  दृष्टि  से  सुरक्षण  प्रदान  किए  जाने  के  प्रश्न  पर  राज्य  सरकार  ध्यान दे  रही  है  ॥

 Demand  from  Maharashtra  for  Setting  up  Military  College  and  School

 409.  Shri  Keshavrao  Dhondge  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  new  places  in  Maharashtra  from  where  demand  has  been  received
 for  Military  schools  and  colleges  ;

 (b)  whether  the  Central  Government  has  received  any  proposal  from  the  State  Go-

 vernment  for  setting  up  a  Military  school  and  college  near  Raigarh,  if  so,  the  reaction  of
 the  Government  thereto;  and

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  a  demand  for  the  said  Military  school  and  college  was
 made  to  him  when  he  visited  Raigarh  on  the  anniversary  of  Shivaji  Maharaj  and  that  he  had.
 given  an  assurance  for  the  same  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagiivan  Ram):  (a)  to  (c)  Proposals  have  been  received

 by  the  Govt.  for  opening  of  a  Military  School  at  Sondale,  in  Dhulia  district  of  Maharashtra.
 No  proposal  has  been  received  from  the  State  Government  for  setting  up  a  Military  i.e.

 Sainik  School  near  Raigarh.

 On  a  suggestion  that  a  Sanik  School  be  established  at  Raigarh  it  was  explained  that

 such  a  school  can  be  established  on  the  recommendation  of  the  State  Government.  Assu-

 rance  was  given  that  the  Central  Government  will  grant  the  usual  assistance  to  such  a  school

 when  approached  by  State  Government.

 विभिन्न  मिलों  के  लिए  श्रमिक  aa

 410.
 श्री  सुधीर  घोषाल

 :
 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार का  विचार  एक  श्रमिक  क्षेत्र  की  स्थापना  करने  का  हैजिसे  (1)  नगर

 (2)  गुह  (3)  चावल  (4)  चीनी  (5)  तेलਂ  (6)  कपड़ा

 (7)  कागज  (8)  ईट  (9)  झ्राटा  (10)  चमड़ा  उद्योग  से  संबंधित  विस्तार का

 द् कायं  सौंपा  जायें  ;
 र

 क्या  सरकार  राज्य  सरकारों  एवं  केन्द्र  सरकार  द्वारा  गठित  संस्थाओं  से  ऋण

 उपलब्ध  करके  श्रमिक  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  देगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभ्मा  :  तथा  संसद  के  समक्ष  23

 1977  को  रखे  गय  नीति  सम्बन्धी  विवरण  के  पफँरा  33  में  श्रमिकों के  भाग  लेने

 सम्बन्धी  सरकार  की  नीति  स्पष्ट  की  गई  है  ।  जो  निम्न  प्रकार  है

 “33  किसी  देश  का  अत्यन्त  एक  मात्र  त्रोत  इसकी  जनता  कार्यकुशलता

 परिश्रम  है  ।  हमारे  में  मजदूर  पर्याप्त  मात्रा  में  हैं  जो  शीघ्र  ही  प्रवीणता  प्राप्त  करने  में

 सक्षम  है  तथा  तकनीकी  ate  प्रबन्धकीय  कार्मिकों  का  भंडार  है  ।  इन  स्रोतों  का  एसे  परिवेश  में  प्रभावी

 रूप  से  उपयोग  किया  जा  सैकता  है  जिसमें  कारीगरों  और  प्रबन्धकों  में  उपक्रम  के  काम  में  भ्रपतेपन  की

 भावना  हो  ।  व्यापार  पर  परिवारों  का  नियंत्रण  विशष  रूप  से  बड़े  पैमाने  के  उद्योगों  में  एक  कालदोष

 सरकार  की  यह  नीति  रहेगी  कि  वह  प्रबन्ध  में  व्यावसायिकता  पर  जोर  देगी  ।  साथ  ही  सरकारी ak
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 Written  Answers  to  Questions  Asadha  28,  1900  (Saka)
 अ  —_~

 गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  कारीगर  अपने  एकक  को  सफलतापूर्वक  चलाने  में  पूरण  दम  लगा  दें  ।  इस  भावना

 का  उनमें  निर्माण  करने  के  लिए  साधन  श्रौर  उपाय  aoa  होंगे  1.0

 Broadcasting  of  20-Point  Programme  by  Various  Centres  of  A.I.R.
 411.  Shri  T.S.  Negi  :  Will  the  Minister  of  Informa  tion  and  Broadcasting  be  pleased  to

 Tefer  to  the  reply  given  to  USQ  No.2080  on  8-3  -78  and  state

 (a)  whether  detailed  report  in  regard  to  ‘“‘Chintanਂ  programme  broadcast  on  9th
 January,  1978  has  been  received;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  against  the  officers  of  those  commercial  service  centres
 from  where  this  programme  was  broadcast  ?

 Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.K.  Advani)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Programme  Executive  and  Transmission  Executive  concerned  have  been
 awarded  penalties  of  and  ‘“witholding  of  incrementsਂ  for  two  years  respectively.
 The  Production  Assistant  and  the  Announcer  have  been  warned.

 No  action  was  considered  necessary  to  be  taken  against  officers  working  at  various
 commercial  service  centres,  as  they  were  not  held  responsible  for  the  lapse.

 Production  of  Newsprint  and  setting  up  of  new  Mills

 412.  Shri  Surendra  Jha  Suman  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  mills  producing  newsprint  in  the  country  at  present  with  annual
 production  capacity  of  each  mill  and  the  extent  to  which  their  capacity  is  being  utilized;
 and

 (b)  the  present  domestic  consumption  of  the  newsprint  and  whether  Government
 have  any  plan  to  set  up  new  mills  to  cover  the  gap  in  consumption  and  production  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti):  (a)  There
 is  only  one  unit  in  the  country  viz.,  M/s.  The  National  Newsprint  and  Paper  Mills  Ltd.,

 Nepanagar  which  is  producing  newsprint  at  present.  The  Mill  is  in  the  process  of  expanding
 its  capacity  from  30,000  tonnes  to  75,000  tonnes  per  annum.  However  the  installed  capacity
 at  the  amount  moment  is  estimated  to  be  67,500  tonnes  against  which  the  mill  is  expected
 to  attain  production  of  a  level  of  60,000  tonnes  in  the  current  year.

 (b)  The  present  demand  of  newsprint  is  about  2  lakhs  tonnes  per  annum.  The  Hin-

 dustan  Paper  Corporation,  a  Government  of  India  Undertaking  is  setting  up  a  newsprint

 project  in  Kerala  State  for  a  capacity  of  80,000  tonnes  per  annum.  The  project  is  expected

 to  be  commissioned  in  the  third  quarter  of  1979.  M/s.  Mysore  Paper  Mills  have  been

 granted  an  Industrial  Licence  for  undertaking  substantial  expansion  sor  the  manufacture  of

 75,000  tonnes  newsprint  per  annum.  This  scheme  is  under  active  implementation  and  is

 likely  to  be  commissioned  during  1980-81.

 Criteria  for  giving  promotion  to  the  posts  of  Station  Directors

 414.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting

 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  considering  the  proposal  of  connecting

 commercial  broadcasting  centres  with  main  broadcasting  centre  and  posting  an  Assistant

 Station  Director  there  in  place  of  Station  Director  ;

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  put  a  ban  on  thé  appointments  of  the

 Station  Directors  who  were  given  departmental  promotions  until  such  process  is  comp-

 leted  ;
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 (c)  whether  according  to  the  Verghese  Committee  report  a  Station  Director  may

 come  from  any  Cadre  ;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  for  giving  promotions  to  the  persons  of  only  one  cadre  ?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.K.  Advani)  :  (a)  The  entire

 question  of  the  level  at  which  the  commercial  broadcasting  centres  should  be  manned  is

 under  examination.

 b)  It  will  not  be  in  public  interest  to  keep.senior  administrative  posts  unfilled.

 (c)  Yes,  Sir.

 (d)  The  Government  is  yet  to  take  decision  on  the  recommendations  of  the  Verghese

 Committee.  Under  the  existing  Recruitment  Rules  only  Assistant  Station  Directors  and

 Programmes  Executives  are  eligible  for  promotion  to  the  rank  of  Station  Director.

 Number  of  Industrial  Licences  given  in  Gujarat

 415.  Shri  Dharmasinh  Bhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state

 (a)  the  (0६81  number  of  licences  given  by  Government  of  India  in  Gujarat  during  1977-78

 and  the  names  of  industries  as  well  as  the  names  of  places  for  which  these  were  given  and

 the  names  of  the  industries  whose  applications  were  pending  as  on  31st  March,  1978  and  the

 reasons  therefor  ;

 (b)  out  of  the  pending  applications  for  1977-78  the  names  of  industries  whose  licences

 have  been  sanctioned  so  far  and  since  when  they  have  been  sanctioned  ;  the  number  of

 applications  pending  at  present  out  of  1977-78  applications  and  the  time  by  which  they
 will  be  sanctioned  ;  and

 (c)  the  names  of  places  and  industries  in  Gujarat  for  which  applications  have  been

 received  for  1978-79  and  the  names  of  applicants  ;  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken

 in  this  regard  and  when  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti)  :  (a)  During
 the  period  April,  1977-March  1978-79  letters  of  intent  and  46  industrial  licences  were  issued

 The  details for  Gujarat  State  under  the  Industries  (Development  &  Regulation)  Act,  1951.

 of  letters  of  intent  and  industrial  licences  including  names  of  the  applicants,  items  of  manu-

 facture,  capacity,  location  of  the  project  etc.  are  published  in  Bulletin  of  industria]

 Licences,  Import  Licences  and  Export  Licencesਂ  and  ‘“‘Monthly  List  of  Letters  of  Intent

 and  Industrial  Copies  of  these  publications  are  available  in  the  Parliament

 Library.  Licensing  applications  pertaining  to  Metallurgical  industries,  Electrical  equipment
 Industrial  machinery,  Chemicals,  Dye-Stuffs,  Drugs  &  Pharmaceuticals  etc.  were  pending
 as  on  31.3.78.

 (b)  Approvals  for  Metallurgical  industries,  Industrial  Machinery,  Chemicals,  Electri-

 cal  equipment,  Drugs  &  Pharmaceuticals,  Dye-Stuffs  etc.  have  been  issued  so  far.  Out

 of  1977-78  applications,  25  cases  are  at  various  stages  of  consideration  and  efforts  are  being
 made  to  clear  these  as  expeditiously  as  possible.

 (c)  During  the  period  April-June  1978,  licensing  applications  for  Metallurgical  in-

 dustries,  Electrical
 equipment,  Chemicals,  Fertilisers,  Drugs  &  Pharmaceuticals,  Food

 processing  industries,  Leather  &  leather  goods  &  Glass  etc.  for  Broach,  Baroda,  Surat,

 Ahmedabad,  Panchmahals,  Rajkot,  Kaira  and  other  districts  in  Gujarat  have  been  received
 from  various  applicants.  These  applications  are  at  various  stages  of  consideration.
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 काल  के  दौरान  ् शनि बाप  रूप  से  सेवा  निवृत्त  किये  गये  सरकारी  कर्मचारियों  के  मामलों  पर

 पुनविचार
 416.  श्री  श्रार०  Bo  महालगों  :  गह  मंत्री  1978  के  श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या

 2067  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  झपने  विभिन्न  विभागों  में  श्रापात  काल  के  q  सेवावधि
 से

 wi  सेवा  निवृत्त  किये  गये  सरकारी  कमंचारियों  के  मामलों  पर  gafaare  पूरा  कर  लिया है  ;  ate

 यदि  तो  इस  बारे  में  भ्रद्चतन  परिणाम  क्या  है  ?

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सोन  सिह  :  तथा  wa  तक  प्राप्त  सूचना
 के

 श्रापात  काल
 के  दौरान  समय-पूर्व॑  सेवानिवृत्त  किए  गए  3721  कमंचारियों  को  सेवा  में  बहाली

 के  झादेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।  विभिन्न  मंत्रालयों को  CTU -T  भजा  जाएगा  कि  वे  पुनरीक्षा  कार्य

 लदी  से  जल्दी  पुरा  करें  ।

 राष्ट्रीय  शर
 विकास  निगम  में  निदेशक  बोड़  के  सदस्यों  को  संख्या  बढ़ाना

 417,  के०ए०  ए,जन
 :

 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 क्या  विगत  कुछ  वर्षों  से  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  लिमिटेड  के  निदेशक  में
 केवल  दो  तीन  ही  निदेशक  रहे  हैं  ;

 (@)  क्या  बोड़
 की  कुछ  बैठकों  में  केवल  एक  निदेशक  का  चेयररमैन-कम-प्रबन्ध  निदेशक  की

 उपस्थिति
 श्रौर  उनमें  महत्वपूर्ण  नीति/वित्त  संबंधी  निर्णय  किये  गये  थे  ;  भर

 यदि  तो  निदेशक  घोडे  के  सदस्यों  की  संख्या  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाये  जा  रह  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्रो

 arn
 =  तथा  1  1975

 से  31  1978  तक  की  water  के  दौरान  राष्ट्रीय  श्रौद्योगिक  विकास  निगम  लिमिटेड  के  निदेशक

 मंडल  की  बैठकों  के  बारे  में  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 इन  बैठकों  की  कार्यसूची  में  राष्ट्रीय  विकास  निगम  लिमिटेड  के  प्रशासनिक  तथा  वित्तीय

 मामलों  से  सम्बन्धित  विषय  शामिल  हैं  ।

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  लिमिटेड  के  निदेशक  मंडल  को  सुदृढ़  करने  का  प्रस्ताव
 विचाराधीन  है

 विवरण

 राष्ट्रीय  श्रौद्योगिक  विकास  निगम  लिमिटेड

 निंगम  के
 निदेशक  मंडल

 की  1  1975  से  31  1978  की  श्रवधि
 के  दौरान  हुई

 sls
 ——

 ह  हु बैठक  की  तिथि  निदेशक  मंडल  की  कुल  संख्या  be  दि  में  उपस्थित  निदेशकों

 की  संख्या

 1975-76

 15  1975

 निदेशकों से

 बैठक  का  कायें  संचालन

 करने  के  लिए  झावश्यक

 गणपुर्ति  हो  गई
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 बैठक की  तिथि  निदेशक मण्डल  की  कुल  संख्या
 बैठक  में  उपस्थित  rat

 की  संख्या

 26  1975  क

 बैठक  MH  संचालन

 करने  के  लिए  झावश्यक

 22.0  1975  गणपति  हो

 11  1975

 26  1975

 27  1976

 निदेशकों
 बैठक  का  संचालन

 करने  के  लिए  श्रावश्यक

 11  1976

 5  1976

 1976-77

 8  1976

 12  1976

 9  1976  3

 13  1976  4

 9  1976
 निदेशकों  से  बैठक

 का  कार्य  संचालन करने  के

 लिये  श्रावश्यक  गणपूर्ति  हो

 14  जनवरी  ,  1977  4

 3 23  माच  1977

 1977-78

 8  1977

 26  1977

 2  1977  4

 30.0  1977  3

 26  1977
 से

 बैठक  को  कार्य॑  संचालन

 करने के  लिए

 27  1978  गणपति
 हो

 निदेशकों
 से

 बैठक  का  कार्य  संचलान

 करने  के  लिए  झावश्यक

 गणपुर्ति हो
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 Bridge  Over  Vanna  Near  LS.B.T.  Delhi

 t  418.  Shri  Ramanand  Tiwari:  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport  be  pleased
 to  state

 (a)  the  funds  allocated  for  the  construction  of  the  Yamuna  bridge  near  I.S.B.T.  ;
 and

 (0)  the  present  stage  of  construction  of  the  bridge  and  when  the  same  is  likely
 to  be  completed?

 Minister  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Chand  Ram)  :  (a)  Delhi  Administration

 have  provided  Rs.  ISlakhs  in  the  budget  estimate  for  1978-79  for  this  work.

 (b)  Delhi  Administration  prepared  a  preliminary  estimate  covering  the  bridge  guide

 bunds,  approach  roads  and  a  fly-over  on  the  Ring  Road  near  I.S.B.T.  This  estimate,  however,

 required  recasting  and  was,  therefore,  returned  to  the  Delhi  Administration  who  have

 sinee  resubmitted  a  modified  estimate  on  21-6-78.  About  five  years  are  likely  to  be

 required  for  completion  of  this  project  after  its  commencement.

 जनजाति  क्षेत्रों  सें  Therarat  को  प्राथमिकता  feat  जाना

 419.  श्री  के०  प्रवानी  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  को  कोई  निदेश  जारी  किये  हैं  जिसमें  उनसे  जनजाति  क्षेत्तों

 में  योजनाओं  की  अ्रावश्यकताओं  को  प्राथमिकता  के  arene  पर  पूरा  करने  को  कहा  गया  है  ;  ग्रौर

 यदि  तो  इस  समय  राज्यों  में  क्रियात्वित की  जा  जनजाति  संबंधी
 योजनाओं  का

 न्यौरा कया  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  जनजाति  क्षेत्रों
 की

 जरूरतों  को

 प्राथमिकता  के  mare  पर  पूरा  करने  के  लिए  राज्यों  से  कहा  गया  है  कि  50%  शौर  इससे  अधिक

 भावादी  वाले  जनजाति  क्षेत्रों  के  लिए  जनजाति  उपयोजनाएं  तयार  की  जाएं  |  ऐसी  जनजाति  उपयोजनाएं

 आन्ध्र  हिमाचल  मध्य

 पश्चिम  उत्तर  dears  श्रौर  निकोबार  द्वीप  समूह

 तथा  दमन  ar  दीव  के  लिए  gare  कर  दी  गई  हैं  ।

 (@)  इन  कार्यक्रमों  में  विकास  के  सभी  क्षेत्र

 पोषण  श्रादि  शामिल  हैं  ।

 जिला  उद्योग  केन्द्रों  में  कर्मचारी  नियुक्त  करने  को  पद्धति

 420.  के०  मायातेवर  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लघु  उद्योगों  के  विकास  में  सहायता  देने  के  लिये  कितने  विकास  केन्द्र
 खोले  गये  हैं  श्रथवा

 arian का  विचार  है  ;

 केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  के  बीच  इन  केन्द्रों  के  वित्त  पोषण  की  क्या  पद्धति

 28



 19  1978  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 ee

 एक  जिला  केन्द्र  की  मानक-पद्धति क्या  है  तथा  वहां  कम  से  कम  तथा  afra  से  अधिक

 कितने कर्म  चारी  होते  हैं  ate  उनकी  तकनीकी  एवम्  अन्य  प्रकार  की  ज ् प्रहताय  क्या  हैं  ;.  पौर

 क्या  aa  खोले  गये  जिला  केन्द्रों  के  बारे  में  अध्ययन  करने  के  पश्चात्  सरकार  इस

 बारे  में  संतुष्ट  है  कि  वे  वस्तुतः  इस  व्यय  के  श्रनुरूप  हैं
 ?

 उद्योग  मंतालय  में  राज्य  मंत्री  (aitreit sara atift)  :
 wa  तक  सारे  देश  में

 212

 जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  लिय  स्वीकृति
 दी

 जा  चुकीं  है

 भारत  सरकार  प्रत्येक  जिला  उद्योग  yee  को  जिला  उद्योग  pew  को  इमारत  फर्नीचर

 वाहनों  श्रादि  के  लिए  5.  00  लाख to  तक  की
 श्रनावर्ती  मंजूरी  की  भी  व्यवस्था

 करेगी  |  प्रत्येक  जिला  उद्योग  eg  के  व्यवस्था  कार्यों  के  लिए  भारत  सरकार  एंक  वाधिकं  अनुदान

 भी  देगी  जो  वास्तविक व्यय  का  75  प्रतिशत  होगा  किन्तु  उसकी  श्रधिकतम  सीमा  3.75
 art  रुपये

 होगी  ।  वाधिक  व्यय  में  राज्य  संघ  शासित  क्षत्रों  का  हिस्सा  खर्चें  हुए
 वास्तविक

 areal  sat  का
 25  प्रतिशत  तक  होगा  ।

 प्रत्येक  जिला  उद्योग  yer  एक  महाप्रबंधक  के  अधीन  होगा  जिसकी  सहायता  के  लिए

 कार्यकारी  प्रबंधक  श्रौर  श्रन्य  सहायक  स्टाफ  होगा  ।  कार्यकारी  प्रबंधक  निम्नलिखित  विषय  देखेंगे

 (1)  श्राधिक

 (2)  मशीनें ak

 (3)  mre, Facare Ate TFAETT, विस्तार  शर  प्रशिक्षण

 (4)  कच्चा

 (5)

 (6)  श्रौर

 (7)  कुटीर  उद्योग

 प्रमाणित  योग्यता  sit  पर्याप्त  अ्रनुभव  सहित  नेतृत्व  करने  का  संगठन  संबंधी  योग्यता एबं
 कार्यकारी  कार्यक्षमता  रखने  वाले  व्यक्तियों  को  चूना  जारहा  है  ।

 हां  ।  फिर  योजना  के  प्रभाव
 का

 श्रनुमान  लगा  पाना
 भी

 समय
 से

 होगा
 ।

 पो०एस०श्राई०श्रार०  डिस्पोज्ड  श्राफ  एज  रहीਂ  sia  के  प्रन्तगंत

 प्रकाशित  समाचार

 421.  श्रो  कंवर  लाल  TT J  कया  विशन  site  प्रोद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  को  दिनांक  22  1978  के
 श्राफ  में  पी०  एस०

 श्राई०  श्रार०  ध... 1 पपस  डिस्पोज्ड  श्राफ  एज  रहीਂ  शीषेक  के  प्रन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  का  पता  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  का्यंवाही  की  है  ;

 क्या  इस  मामले  की  कोई  जांच  की  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उस  पर  कया  erat ater  की  गई  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोराजी  :  हां  ।
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 संबंधित  समाचार  की  एक  प्रति  संलग्न  है

 वध्य में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  Ao  2408/  fo4j

 से  ऊपर  निर्दिष्ट  समाचार  के  प्रकाशन  से  गलतफहमी  शायद  जो  इस
 वर्ष

 माचं
 के  मध्य  श्रायोजित  विस्तृत  सफाई  कार्यक्रम  की  वजह से  हुई  है  ।  उक्त  विषय  से  सम्बन्धित

 न  हो  उनको वर्तमान  नियम  इस  सिद्धांत  पर  श्राधारित  है  कि  fore  न  तो  समय  &  पूर्व  नष्ट  किये  जाये

 निर्धारित  समय
 से  ज्यादा  लम्बे  समय  के  लियें  रखा  जाये  ।  इस  सफाई  श्रभियान के  दौरान  वहीं  गोपनीय

 a

 के  रूप  में  नीलामी  द्वारा  बेचे  गये  थे  ।

 re

 व्यक्तिगत  फाईलें  नष्ट  की  गई

 थो

 जिनका  निर्धारित  समय  ger
 हो

 चुका  था
 |

 meq  रिकार्ड  रदी

 राष्ट्रीय  भू-भौतिकी  म्रनुसंधान  हैदराबाद  के  उप-निदेशकों  के  चयन  सम्बन्धी  कागजात
 गायब  हो  जाने  या  पता  न  लगने  का  प्रश्न  एक  mat  मामला  जिसकी  जांच  afaarfeat a के

 एक
 दल

 द्वारा  की  जा  रही  है  श्रौर
 इस

 सम्बन्ध  में  जल्दी  झावश्यक  कार्यवाही  की  जायगी  ।

 Promotion  of  S.C.  and  5.1.  in  Dadra  and  Nagar  Haveli.

 422.  Shri  Chhitubhai  Gamit  :  Will  the  Minister  of  Heme  Affairs  bz  pleased  to  state

 (a)  whether  the  persons  belonging  to  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 in  the  Dadra  and  Nagar  Haveli  are  not  given  promotions  and  if  so,  the  reasons
 therefor;

 (b)  the  number  of  employees  in  class  I,  11,  land  IV  given  promotion  from  1972  tos
 1977  and  the  number  of  members  belonging  to  the  Castes  and  Scheduled  Tribe
 among  them  and  what  was  the  reservation  quota  for  them  ;  and

 (c)  who  is  responsitle  for  not  giving  promotions  to  the  employees  Lelonging
 to  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  as  per  their  reserved  quota  in  this  regard  and
 whether  any  action  will  be  taken  against  them  and  if  so,  the  details  thereof  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal  Mandal)  :  (a),
 (b)  and  (c)  The  information  is  being  collected  and  will

 be
 laid  on  the  Table  of  the  House.

 जनसंख्या  ब्यूर ॥

 423.  श्रो  सरत  कार
 :

 क्या  गह  मंत्री  we  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  ate  राज्य  स्तर  पर  जनसंख्या  ब्यूरो  की  स्थापना  करने  का

 झर

 (@)  यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा क्या  है  ?

 गह  मंत्रांयलय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  जी  नहीं  श्रीमान ।

 (a)  उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता

 Withdrawal  of  Criminal  Cases  Against  V.1.Ps.

 424.  Shri  Vinayak  Prasad  Yaday  :  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased

 to  state

 (a)  the  names  of  the  VIPs  and  their  near  relations  against  whom  the  criminal  case

 were  withdrawn  during  the  last  15  months  of  Janata  Party  rule,  the  dates  ण्य  which  these

 cases  were  withdrawn,  thenature  of  the  cases  against  them  and  the  reasons  for  withdrawing

 such  cases  ;  and
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 (b)  the  number  of  cases  relating  to  the  student  and  public  agitations  filed  before  and

 during  emergency  which  were  withdrawn,  the  number  ण  such  cases  still  péndingin  the

 ‘courts  and  the  number  of  students  and  political  workers  who  haveto  appear  in  court

 as  defendant  in  that  connection  ?

 Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri.  Dhanik  Lal  Mandal) :  (a)  &

 (b)  It  is  difficult  for  the
 Government

 to  collect  material  for  answering  this  question  for  the

 following  reasons

 (i)  The  expression  VIP  does  not  have  a  legal  connotation  and  therefore,  it  is  not  possible
 to  segregate  cases  of  VIPs  and  their  near  relations;

 (ii)  apart  from  the  fact  that  ‘Public  Order’  is  a  State  List  subject,  the  Broad  Spectrum
 of  activities  covered  by  the  expression  ‘student  and  public  agitations’  makes  it  di  fficult  to

 gather  and  furnish  information  specially  when  the  exact  period  before  emergency  for  which

 the  information is  sought,  has  not-been  specified.

 It  may,  however,  be  stated  that  the  Central  Government  had,  immediately  after  the

 revocation  of  Emergency  issued  instructions  to  all  State  Governments  and  Union  Terri-

 tories  Administrations  to  withdraw  all  those  cases  instituted  under  the  DISIR,  which  did

 not  involve  acts  of  violence  or  economic  offences

 जांच  द्वारा  बनाये  गये  मामलों  के  बारे  में  कार्यवाही  करने  के  लिए
 विशेष

 यायालयों  को  गठित  करने  के  लिए  कानन

 425..  श्री  पी०  जी०  माव्लंकर  :  कया  गह  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  उन  एक  या  श्रधिक  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  दीवानी  अथवा  फौजदारी  मामलों  के  बारे  में
 19  तक  लाग  रहने  वाली  more  स्थिति  के  दौरान  जिनके  श्रौर  कार्यों  श्रथवा  काले

 कारनामों  के  बारे  में  विशेष  रूप  से  गठित  जांच  झायोगों  द्वारा  जांच  कार्यवाही करने  के  लिए

 विशेष  न्यायालयों  azar  oa  न्यायिक  निकायों  के  गठन  ak  कार्यकरण  की  व्यवस्था  करने के  लिए

 निकट  afore  में  कोई  विधेयक  पेश  करने  का  सरकार  का  विचार

 यदि  तो  तसंबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हूं  और

 यदि  तो  क्यों  नही ं?

 गह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सोन  tee  से  (7)  सरकार  को  विधान

 के  लिए  कुछ  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं
 ।

 सरकार  श्रीमती  गांधी  पर  सकदमा  चलाने के  लिए  विशेष

 न्याथलय  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  सक्रिय  रुप  से  विचार  कर  रही  एक क  विधान  at  वधता
 कबार  में

 कुछ  आशंकाओं को  ध्यान म॑  रखते  हुए  सरकार  ने  संविधान के  अनुच्छेद  143  के  अधीन  बँधता के  WaT

 पर  उच्चतम  न्यायालय  की  राय  लेने  का  निर्णय  किया  है

 एलूरू कुषि  बाजार

 426.  श्री  Bo  सु्यनारायण  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 करा  यह  सच  है  कि  arma  स्थिति
 के  टौरान  सितम्बर  1976 में  एलूरू  कृषि  बजार  समिति  ने

 अल्पसंख्यक
 तथा

 पिछड़े  वर्ग  के
 14

 छोते  किसानों
 को

 लगभग  16  एकड़  भूमि  में  खड़ी  धान  की  फसल
 को  नष्ट  कर  दिया  था  ;  ate
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 ar न  नन»  ०  «  न  te  ee

 नष्ट  को  गई  सम्पत्ति  कितने  x  की  थी  पौर  कमजोर  वर्गो  का  रसान  sa  करने  के

 लिए  राज्य  सरकारों  की  भेजे  गये  के  afer  को  ध्यान  में  रखते  आकन  प्रदेश  सरकार  ने  यदि  कोई

 कार्यवाही  की  है  तो  वह  कया  है  ?

 Te  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  aftr  लाल  yee }  ote  :  aTee]  प्रदेश  सरकार

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  area  ।

 Atomic  Power

 427.  Shri  Yuvraj  Will  the  Minister  of  Atomic  Energy  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  despite  expenditure  of  millions  of  rupees,  it  has  not  been  possible  to

 generate  sufficient  power  out  of  atomic  energy  ;  and

 (b)  the  total  investment  made  by  India  in  the  field  of  nuclear  technology  and  space
 science  and  the  problems  of  the  country  solved  thereby  as  also  the  broad  gains  that  have

 accrued  to  the  people  ?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai)  (a)  No,  Sir

 (b)  Government  have  so  far  invested  Rs.  914  crores  in  the  capital  programme  for

 Atomic  Energy  and  Rs.  208  crores  in  Space  Reasearch  Programme.  Nuclear  Power  Gene-

 ration,  improvements  in  agricultural  production  and  pest  control,  application  of  radiation

 in  the  field  of  medicine,  use  of  radio  isotopes  in  industry;  development  of  technology  and

 industrial  self-reliance  within  the  country  are  among  the  major  gains  from  the  investment

 made  in  the  field  of  nuclear  technology.  The  investment  in  Space  Research  Programme

 comprising  Space  Technology,  Space  application  and  Space  Science  have  made  it  possible
 to  lay  down  a  firm  foundation  for  space  communications,  application  ण  satellites  for  survey

 and  management  of  natural  resources  and  meteorology  which  are  expected  to  be  immen-

 sely  beneficial  to  the  country  in  general

 रूई  को  श्रायात  alfa  में  परियतंत

 428.  श्रो  अमर  fae  fao

 श्री  श्रहमद एम०  पटल

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  रूई  सम्बन्धी  श्रायात  नीति  में  परिवर्तन  करने  पर  विचार  कर  रही  है  जिसके

 देश  में  रूई  उत्यादन-कर्ताओं  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  रूई  का  श्रायात  बन्द  कर  दिया

 इस  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  किया  श्र

 (7)  सरकार  ने  रूई  का  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  इंसकी  किस्म  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या

 वाही की  है  ?

 sat  में  राज्य  मंत्री  मतो  श्राभा  माईति  तथा  सरकार  की  यह

 नीति  है  कि  वह  स्वदेशी  रूई  उत्पादनों  के  अहित  में  रूई  का  आयात  नहीं  इस  नीति  में  कोई

 परिवर्तन  नहीं  garg

 रुई  का  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  इसकी  किस्म  में  सुधार  करने के  लिए  निम्नलिखित  नीति  श्रपनाई

 जा  रही है  :--

 क्षेत्रों में  प्रति  हेक्टेयर  रूई  की  उत्पादिता  -  ry (i)  सिचाई  की  सुविधा  प्राप्त  श्र

 उपज  देने  वाली  संकर  रूई  को  प्रचलित  करना  ॥

 a



 19  1978  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 ण

 =~
 (ii)  नई  सिंचाई  परियोंजनामों  के  अन्तत  x  वाले

 dat  में  उनका  लाभ  उठाकर  सई

 उत्पादन  सिचित  क्षेत्र  को
 बढ़ाना  ।

 हैवठस  सा  कार्यकरण

 429.  शो  श्याम  क्या  उछोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  गत  तीन  वर्ष  के  दीरान  इस  बीच  हिन्दुस्तान  deed
 लिमिटेड

 के
 कार्य

 करंग की  जांच  की  है

 यदि  तो  क्या  कोई  भ्रनिमितताएं  पाई गई  हैं

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  उपक्रम  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने झ्रौਂ  तथा

 फालतु  व्यय  कम  करने  का  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा कया  है  ?

 उद्योग  मंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  ara  से  एक  समिति  द्वारा

 की  गई  जांच  के  परिणामस्वरूप  जिसने  इस  एकक  के  कार्यकलाप  ak  Wary  में  कई  कमियां  .  उद्योग

 विनियमन )  1951  के  अन्तर्गत सरकार  ने  ज  1973  में  हिंस्ुस्तान  ट्रैक्टर

 बड़ौदा  का  प्रबन्ध  श्रपने  हाथ  में  ले  लिया  था  ।  उपक्रम  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  गजरात  एग्रों

 इंडस्ट्रीज  कापोरेशन  को  प्राधिकृत  नियंत्रक  नियकत  किया  गया  था  ।  उनके  लगभग  बर्ष  के  प्रबन्ध

 की  श्रवधि  में  ट्ेक्टरों के  उत्पादन  में  FETS  gor  तथा  रोजगार  को  स्थिति में  भा  .  महत्वपूर्ण

 वेद्धि दई  थी  ।  की  उत्पादकता  श्र  जीव्यता  में  सुधार  बनाये  रखने  दुष्टि से  संसद  के  एक

 अघिनियम  1  1978  से  राष्ट्रीयकरण  करके  केन्ट्रीय  सरकार  ने  उपक्रम  को  श्रधिकार
 में

 ले  लिया  ।  एक  नई  गुजरात  ट्रैकटर  कारपोरेशन  लिमिटेड  स्थापित  कर  al  गई  है  ।  उत्पादन  में

 बराबर  वद्धि  हो  रही  है  ।

 जे०्सी०्बो०  लैटर  प्रेस  के  प्रफ  रोडरों  से  श्रम्यावदन

 430
 श्रो  महीलाल  :  रक्षा  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  कि  जे०सी०वी०  प्रैस  में  काम  करने  वाले  कुछ  वरिष्वतम  रीडर

 ग्रेड  1  हैड  eniterest  श्रौर  wants  wie  1977 से  अपनी  लम्बी  सेवा  के  श्राधार पर

 95-96  के  परन्तुक  के  तकनीकी  सहायक  के  पदों  पर  तदथे  पदोन्नति  करने  एवं  उच्च  वेतनमान

 दिये  जाने  के  बारे  में  श्रम्यावेदन  दे  रहे  हैं  ;

 यह  भी  सच  है  कि  उन  ग्रेड  1  के  रीडरों  1  हैड  aTaterestt  तथा  अ्रकाउंटेन्टों  बहुत

 कनिष्ठ  FU  व्यक्तियों  को  तकनीकी  सहायक  के  रूप  में  पदोन्नत  किया  गया  है  ;

 यदि
 हां  तो

 ऐसे  व्यक्तियों  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  उनकी  नियुक्ति
 की

 तिथियां  क्या
 RQ

 उनके  ait  में  के  विभिन्न  अवसर  क्या  हैं  झर  उस  भेंदभावपुर्ण  व्यवहार  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इन  वरिष्ठतम  कर्मचारियों  को  .  कब॑  an  पदोन्नत  किया  जायेगा
 ?

 मंत्री  जगजीवन  zt)  |:  जी  प्रश  के  इस  भाग  में  wane

 का  उल्लेख  किया  गया  थे  प्राप्त  हुए  थे
 ।

 साथ  इस  श्राशय  के  भी  प्राप्त  हुए
 थे

 कि  पदोन्नयन

 कोटे
 को

 बढ़ाने  लिखित  गरी  को  समाप्त  करने  के  लिए  दिनांक  2-3-77  एस०

 ato  95-96  में  अधिसूचित  संशोधित  ait  नियमों
 त् 1. १ झाग

 site  संशोधन  किया  sit  चाहिए ।
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 इन  अ्रभ्यावेदनों  को  ध्यान  में  रखने  हुएं  यह ह  निर्णय  frat  गया  किं  देने  ete  पर  निर्णय  हो  जाने
 1977  के  भर्ती  नियमों  को  कार्यान्वित  न  किया  जाए  |  संध  लोक  सेवां  matt Fh के  साथਂ  परामर्थ '

 कर  भर्ती  नियमों  में  आगे  औरਂ  तंशों घनਂ  करने  पर  जा  रहा  हैं  ।

 (@)  भर्ती  1969.  के  पद्दोन्नति  पात्र  को  /  ६972  से

 1977:
 की  में  सहायक  रूप  में  पदोन्नत  किया  गया  था  क्योंकि

 चारियों  से  अभ्यावेदनों  के  कारण  उक्त  नियमों  को  कार्यान्वयन  रोक  लिया  गया  1967  में  संशोधित

 भर्ती  नियमों  में  vada  के  पश्चात्  जो  कुछ  कर्मचारी  पदोन्नति  के  पात्र  हो  गए  वे  उन  कुछ  कर्मचारियों

 से  वरिष्ठ  हैं  जो  तदर्थ  ware  पर  तकनीकी  सहायंक  कें  पद  पर  हैं  ।

 '  जिन  कर्मचारियों को  1969  के  भर्ती  नियमों  के  अन्तर्गत  तदर्थ  झांधार  पर  पदोन्नत  किया

 था  उनका  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  चंकि  वे  वरिष्स्तमਂ  कर्मचारी  थे  इसलिए  1969 के

 भर्ती  नियमों  के  wean  किसी  प्रकार  का  भेदभाव  नहीं  बरता  गया  ।

 (=)  भर्ती  नियमों  में  amt  ate  संशोधन  करने  के  बारे  में  fg  a  जाने  के  बाद  संशोधित

 नियमों  के  अन्तर्गत  सभी  पात्र  क्मेंचारियों  को  नियमित  ग्राघार  पर  तकनीकी  सहायक  के  पद  पर  पदोन्नत

 के  बारे  मैं  विचार  किया  ज़ाएगा  ॥

 विवरण

 1969  में  विद्यमान  at  नियमों  के  श्रनसार  mere  पर  नियुक्त  तकनोको  सहायकों
 के

 ह

 To  नाम  ग्रेड  में  नियक्ति  तदर्थ  wan  श्रट्टताएं

 की  तारीख  teas में  निय

 कि  की  तारीख

 श्री  सी  at.  जोनेजा  3-10-1966  1-5-72  एम०

 )

 Uo श्री  राजपाल fag  27-1  2-66  14-5-72  एम०
 )

 3-5-6  8  26-5-72 3  कुमारी  डी  .  ग्रानन्द  u.  (at. एड

 तिकंनीकी कलर्क  उच्च  श्रेणी  )

 श्रीमती  निमल  कान्ता  13-7-64  2  4-4-76  q ay
 ए

 कलक  उन्च  श्रेणी  )
 ह  5-6  8-4-76 श्रीमती  एस  ०  के  ०  चौहान

 कलकं उच्च  )

 6  श्री fast  18-1  1-69  2-  4-76  at  द leg

 उच्च  श्रेणी  )

 श्री  एन  एस  ,  यादव  1-  12-69  1-  5-76
 ae

 कलकं  उच्च  श्रेणी
 )

 श्रीमती पीं  .  पोपली  4-1  1-  69  13-12-76  to  setter ) )

 कलकं  उच्च  श्रेणी  )

 श्री  शीश  राम  18-11-79  11-4-77  बीए

 re  काक  त  काक  क  राका
 कलक  उच्च

 णी
 )
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 431.  श्रीमती  पी०  संगलेकर

 :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की
 क्या  करेंगे  कि

 :

 यह  सच  है  कि  सरकार  गैर-सरकारी  व्यापारियों  के  कार्य  में  श्रनुशासन  लाने

 उद्देश्य  से  लाइसेंसिग  जारी  किया  है  जिसे  सख्ती  से  नहीं  किया  जा  रहा  श्रौर जिससे

 प्रपेक्षित  परिणाम  नहीं  निकले  ate

 यदि  तो  wa  men  के  उपबन्धों को  सख्ती  से  लाग
 करने  को  सुनिश्चित करने  से

 लिए  सरकार ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  visa  मंत्रो  ( strat  श्राभा  :  श्रौर  (e)  पटसन
 '

 ar  नियंत्रण )  1961  के  अधीन  अधिसूचित  कच्चा  पटसन  व्यापार  की  लाइसेंसीकरण  की  योजना

 1-5-78  से  लागू  की  गई  है  ।  हस  श्रादेश  के  उपबन्धों  के  सख्ती  am  होने  का  सुनिश्चिय

 नहीं  किया  जा  सका  है  क्योंकि  कलकत्ता  के  कुछ  कच्ची  पटसन  के  व्यवसायियों  की  एसोशिएशनों  ने

 उच्च  न्यायालय  में  mee  की  बंधता  को  चुनौती  दी  है  न्यायालय  से  प्रार्थना  की  है  कि  मामले  के

 निपटने  तक  एक  safer  निषेधाज्ञा  mee  जारी  की  जाए  मामला  न्यायालय  के  विचाराधीन

 पड़ा है  ।

 केरल  तथा  दिल्ली  में  विद्युत  के  मामले  में  तोड़फोड़  को

 कार्यवाही

 432.  श्री  के०  ATAM  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  विशेषकर  केरल  तथा  दिल्ली  में  के  मामले  में  तोड़-फोड़ के  कुछ

 मामलों
 की

 जानकारी  मिली  है
 ;

 यदि  तो  केरल  तथा  दिल्ली  में  इन  तथाकथित  तोड़  फोड़  के  कारण  विद्युत  केन्द्रों  श्र

 टांस्मोशन  लाइनों  को  कितनी  क्षति  पहुंची  है  ;

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  श्री  पी०  रामचन्द्रन  at

 श्र  दक्षिण
 क्षेत्रीय  बिजली

 बो
 ने  सूचित  किया  है

 कि
 केरल  राज्य  बिजली ae

 के

 कमेंचारियों  के  कुछ  वर्ग  जिस  समय  हड़ताल  पर  थे  उस  waft  के  दौरान  पारेषण ake  वितरण

 प्रणाली  में  तोड़फोड़  के  कुछ  तथाकथ्ति  कार्य  हुए  थे
 ।

 मुख्य  ट्रंक  लाइनों
 के  दो  टावर

 सबरोगिरि  220  के०  ato  लाइन  का  एक  टावर  तथा  इदिककी  के०  वी०  लाइन  का  एक

 टावर  प्रभावित  हुए  थे  जिसके  परिणामस्वरूप  तमिलनाडु
 ak

 कर्नाटक  को  सप्लाई  में  बाधा  श्राई  थी
 ।

 दिल्ली  = rE  दिल्ली  नगरपालिका ने  सुचित  किया  है  कि  1978  में  जब  बिजली  कर्मचारी  हड़ताल

 पर  थे  उस  के  दौरोन  यह  देखा  गया  था  कि  उपकेन्द्रों  को  कई  प्रतिष्टापनातं से  छेड़छाड़  की  ई

 थीं  शर  इनका  काम  करना  बन्द  कर  दिया  था  एक  मामले  में  जब  Ay ETaBIRT a  कार्य  कर  रहा  था

 ट्रांसफामेंर  के  तेल  को  बहा  देने  की  कोशिश  की  गई  एक  ge  मामले  में  उच्च  ake  वाली

 को
 काटने  की  कोशिश  वी  गई  ।  उच्च

 दोल्टत  तथा
 मध्यम

 azar  वाले  कई  स्विचबोर्डों की  नाम-प्लेटों

 को  तोड़  दिया  गया  था  तथा  उनके  प्रचलन  हैडिल  भी  उतार  दिए  गए  थे
 ।

 कई  फटडह  पिलदो को  पूर्णतः

 डिफ्यूज  कर  दिया  गयां  था  तथा  फीडर  पिलरों  तथा  सड़क  को  प्रकाश  व्यवस्था के  बक्सों  में  कृत्लिम  we

 सकिट किए  गए  थे  ।
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 संबंधित  प्राधिकारी  तोड़फोड़  के  मामलों  की  रोकथाम  करने  के  लिए  तथा  तोड़फोड़ के

 स्वरूप  विद्युत  सप्लाई  में  श्राने  वालीਂ  रुकावटों को  न्यूनतम  कर  के  लिए  कार्यवाही कर  @  हैं  ।  नई

 aecit  नगरपालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  तोड़फोड़  को  कार्रवाई  के  मामलों को  रिपोर्ट  उपयुक्त  पुलिस

 प्राधिकारियों  से  st  गई  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  विधिवत  at  कराई  गई  थीं  पुलिस  कुछ

 शिरफ़तारियां  भी  की  ati  मामलों  को  जांच  चल  रही

 433.  सौगत  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि

 क्या  ago  सी०  श्राई०  दरा  वाणिज्यिक  के  लिए  सुविधाग्रों  केन्द्रीय

 सरकार  से  गत  वर्ष  से  ग्रनुरोध  किया  जा  रहा  है

 (a)  क्या  सरकार  ने  इस  अन रोध  पर  कोई  कार्यवाही  की  है

 क्या  ई ०  सी०  अई ०  प्रबंध  निदेशक  ने  निराश  होकर  त्यागपत्र  देने की  पेशकश  की

 (a)  इस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिन्रिया है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंतो  ( sttet  श्राभा  :  अआई०  UTE  ०

 wa  विसेंट  डाइज  एण्ड  केमिकल्स  fo  के  नाम  से  जानी  जाती  ने  न  तो  गत
 से  वाणिज्यिक

 सौदे  लेन-देन  करने  की  सुविधा  के  लिए  सरकार  से  wade  किया  है  दौर  न  ako  सी०  aso  जैसी

 कंपनी  को  वारशिज्यिक  लेनंदेतਂ  करने  afar  देने  का  सरकार  से  कोई  dea  ही  ।  कम्पनी  को

 विदेशी  ast  विनियमन  1975  की  के  अधीन  अन्य  बाते प ंके  साथ-साथ

 इस  शर्ते  के  wie  भारत  में  अपने  विद्यमान  चालू  रखने  की  श्रतमति  दी  गयी  थी  कि  वह

 दो  वर्षा  के  अन्दर  wale  17  1978  तक  कंपनी  की  इक्विटी  पूंजी  में  हित  को  100

 प्रतिशत  से  घटाकर  40  प्रतिशत  He  देगी  ।

 पूंजी  में  नियंत्रक  ने  8  1978  को  भिन्न  प्रकार  कंपना  को  80,000  रुपये  के  मुंल्य

 ey  पूंजी  जारी  करने  की  मिलीजुली  agate  भी  दी

 (1  )  कम्पनी  के  इक्जिटी  शेयर  होल्डरों  को  10-10  रु०  के  80,000  र०  के  प्रण

 चकता  इक्विटी  शेयर  बोनस  शेयर  के  रूप  में  लारी  किये  जायेगें  जिसमें  इसी  राशि  तक

 श्रारक्षित  av  पंजी  का  एक  निर्धारित  राशि  में  विनियोग  करने  के  लिए  चकता  किये  गये

 दो  इक्विटी  शेयरों  पर  एक  बोनस  शंबर  का  अनपात  |

 (1)  कम्प्रची  ग्रपनी  mast  में  से  144  लाख  रुपए  sfHa  मलय  के  14,40000

 इडि्विटी  शेयंरों  को  ,10  रूपए  प्रति  शेयर  पर  a  egg  लाभ  तथा  उन्हें  aaa

 3  के  अरीत  जारी  किये  गये प्रग्ताव  करके  बिदेशी
 मुद्दा

 विनियमन  167

 के  झनसा र. भ्
 न  गें  पूंगी  को  भी  40  प्रतिशत  के  स्तर  तक

 घटा  देगी  i

 ऊपर  गये  के  ATATS ਂ  भारतीय  निवासियों  को  श्राबंटित  शेयर  नीचे  at
 (2)  में  बताये  गये

 (i)  भारत  में  ाई०  सी ०  श्राई ५  ग्र्प्र  की  कम्पनियों  के  कस  चारी

 शकों  शामिल  24.800

 (ii)  व्यापार  में  तप्रशावाी  20.:00

 yar के  दारा  जनता  118.00 (hiry

 ee  ह क अ मि

 144,  09 ae ae

 (a)  से  प्रश्न ही  नहीं  उठते  ।
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 19  1978  लिखित  उत्तर

 ह _ |

 Hindi  Teaching  Scheme

 434.  Shri  Madan  Tiwari  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  चक |

 (a)  Whether  Hindi  Teaching  Scheme  is  functioning  under  the  Ministry  for  the  promo

 tion,  propagation  and  use  of  Hindi  in  Government  offices  at  national  level

 (b)  if  so,  the  year  since  when  the  scheme  is  functioning  and  the  composition  there-

 of;  and

 (c)  whether  Hindi  is  taught  and
 training

 is  given  in  Hindi  typewriting  and  shorthand
 under  this  scheme;  if  so,  the  level  of  nominations  for  the  past  three  years  (1975,  1976  and

 1977)  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal  Mandal)  (a)
 A  Hindi  Teaching  Scheme  is  functioning  under  the  Ministry  of  Home’  Affairs,  Deparment
 of  Official  Languages  for  teaching  Hindi  to  the  employees  of  Central  Government

 (b)  This  scheme  has  been  in  operation  since  1955.  Keeping  in  view  the  number  of

 non-Hindi  knowing  employees,  about  147  full  time  and  part  time  Hindi  Teaching  Centres

 are  functioning  under  the  Scheme  all  over  the  country  and  there  are  18  Hindi  Typing  and

 Hindi  Stenography  Centres  Regional  Offices  have  been  established  in  New  Delhi

 Madras  Calcutta,  Bombay  and  Jabalpur  for  smooth  functioning  of  the  scheme

 Deputy  Directors  have  been  appointed  in  these  five  places  who  look  after  the  administrative

 and  financial  aspect  of  the  scheme  At  other  places,  Senior  Officers  of  other  Departments
 have  been  appointed  as  officers  in  overall  charge  who  look  after  both  organisational  and

 administrative  work.  An  Office  of  the  joint  Director  has  been  created  in  New  Delhi  for

 examination  organisation  and  educational  work  of  the  Hindi  Teaching  Scheme

 (c)  Yes  Sir  Training  in  Hindi  Hindi  Typewriting  and  Hindi  Shorthand

 imported  under  the  Hindi  Teaching  Scheme  During  the  last  three  years  after

 nomination  about  59,100  employees  have  passed  various  Hindi  examinations  and  4560

 employees  have  been  trained  in  Hindi  typewriting  and  809  employees  in  Hindi  Shorthand

 दिल्लो  में  नाथें  ब्लाक  मालवीय  नगर  से  केन्द्रीय  सचिवालय  तक  दिल्ली  परिवहन  बस  सेवा

 435.  श्री  Gt otto  हाण्ड  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ard  ब्लाक  मालवीय  नगर  पंचशील  पाक  स्वामी  सावित्री  नगर

 केन्द्रीय  सचिवालय  काम्पलेक्स  तक  कोई  सीधी  बस  सेवा  नहीं  है  तथा  इन  बस्तियों  में  रहने  वाले  केन्द्रीय

 सरकारी  कर्मचारियों  को  बहुत  परेशानी  हो  रही है  क्योंकि  मालवीय  नगर  के  श्रन्तिम  किनारे  के  एक  ब्लाक

 ह से  चलने  वाली  बस  रुट  संख्या  520  में  इन  बस्तियों  तक  पहुंचते-पहुंचते  भारी  भीड़  हो  जाती  है

 क्या  सरकार  इन  बस्तियों  से  केन्द्रीय  सचिवालय  तक  दि्ह्ली  परिवहन  की  सीधी  सेवा
 प्रदान

 करने  में  किसी

 पर  वकार  कर  सही यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 पल  जेवर
 का

 बक
 स

 के  fed  सरकार  का  rate  wer  क्यारी

 करने का  है
 ?

 नौवहन  ate  प्ररिवहन  मंत्रो  :  नहीं
 ।  ये  सभी  बस्तियों  केन्द्रीय

 वा  लय  काम्पलेक्स से  रुटों  पर  सीधी  बस  सेवाओं  से  जुड़ी  हुई  है  ।

 (a)  जी  नहीं
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 Written  Answers  to  questions
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 झ
 र  उक्त  में  सूचित  fi स्थि afa  की  <fse 101.0  नीरे  =  पर  a  दत  बस्तियों  x  केन्द्रीय  afaarag

 को  अन्य  stay  सेवा  चलाने  का  कोई  श्रौचिप्य  नहीं है  ।

 weg कपड़ा  निगम  में  40  करोड़  रुपये  का  गबन

 श्री  एस०्बी०  पाटिल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  27  1978  के  {eae a  में छपे  समाचार  के  क TAD  में  राष्टीय  कपड़ा

 निगम  की  एक  सहायक  कंपनी  ने  लगभग  40  करोड़  रुपये  की  राशि  का  गबन  किया  ह  जो  उसे  दिल्बी

 की  सेंट्रल  होल्डिंग  कंपनी  ने  प्रदान  की  थी ं;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  सहायक  कंपनी  के  पास  way  श्रमिकों  की  मजरी  तथा  भविष्य

 निधि  अंशदान  की  अझ्रदायगी  करने  तक  के  fao  धन  नहीं  है  श्रौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  द्र।रा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 mot \ द
 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  war  tat  *  जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।  gy  भविष्य  निधि  अंशदानों  की  झदायगी  करना  शेष हैं  ।  इसका  भगतान

 करने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 पटसन  के  लिए  नई  ग्रेडिंग  प्द्धति

 437.  श्रो  सुशील  कुमार  धारा  क्या  उद्योग  nay  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  मानक  संस्थान  ड्रारा  वर्ष  1976  77  के  पटसन
 के  लिए  नियत  की  गई  नई

 ग्रेडिंग  पद्धति  तथा  विभिन्न  ग्रेड  के  लिए  न्यूनतम  संवैधानिक  मूल्य  पटसन  उत्पादकों  के  लिए  सवेधा

 कारी  सिद्ध  हुए  हैं  तथ  उन  से  केवल  मिल  मालिकों  को  ही  लाभ  पहुंचा  Az

 यदि  तो  इस  शरारत  को  खत्म  करने  के  fa  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ॥

 sam  मंत्गलय  में  राज्य  मंत्री  (siterett  arm  माईति  Bit  भारतीय  मानक

 संस्थान  द्वारा  विभिन्न  किस्मों  की  कच्ची  पटसन  को  oa  ग्रेडों  में  करने की  ग्रेडिंग  पद्धति  विभिन्न  सम्बन्धित

 पार्टियों  की  सलाह  से  विकसित  की  गई  थी  ।

 सरकार  द्वारा  प्रति  वर्ष  विभिन्न  ग्रेडों  व  किस्मों  की  कच्ची  पटसन  के  न्यूनतम  मुल्य  कृषि  मूल्य

 श्रायोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  झाघार  पर  निश्चित  किये  जाते  हैं  ताकि  उत्पादकों  को  लाभप्रद

 मलय  उपलब्ध  कराये  जा  सकें  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  समिति  ने  भारतीय  पटसन  निगम  पर

 दी  गई  झपनी  ततीय  टं  में  सिंफारिश  की  है  कि  ग्रेडों  को  घटाकर  कम  से  कम  करने  के  उद्देश्य  से

 पटसन  की  विद्यमान  ग्रेडिंग  पद्धति  पर  पर्नावचार  किया  जाये  ।  सरकार  इस  सिफारिश  पर  बिचार  कर

 रद्दी है  ॥

 Cheating  in  the  name  of  Institute  of  Sanitary  Inspectors

 438.  Shri  Ramdhari  Shastri  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 his  attention  has  been  drawn  to  the  news-item  appearing  on  the  front

 page  of  the  ‘Navbharat  Times’  dated  the  10th  June,  1978  under  the  caption  ‘Safai  daroga
 Sansthan  Ke  nam  par  dhokha’  (cheating in  the  name  of  Institute  of  Sanitary

 Inspectors);
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 )
 seat  के  लिखित  उत्तर 1900

 apne

 (b)  if  so,  the  steps’  being  taken  by  Government  to  check  such  bogus  institutes;  and

 (c)  names  of  the  persons:  who  are  associated  with  this  institute  and  the  action  taken

 against  them  so
 far  ?

 ॥

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal  Mandal)  :  (a)  Go-

 vernment  have  seen  the  news-item.

 (b)  &  (c)  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 बहु-राष्ट्रीय  निगमों  tal  को  लघु  क्षेत्र  के  लिए  श्रारक्षित  क्षेत्रों  में  प्रवेश  करने  की  श्रनुमति

 439.  श्री  ज्योतिमय  ag:  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  वताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  श्रारोप  लगाया  गया  है  कि  उनका  मंत्रालय  बहु-राष्ट्रीय  गों  को
 > मात्र  लघु  क्षेत्र  के  लिये  आ्रारक्षित  क्षेत्रों  में  प्रवेश  करने  की  अनुमति  दे  रहा  त्

 यदि  तो  बया  यह  सच  है  कि  मंत्रालय  ने  हाल  में  जम्म  तथा  काश्मीर  राज्य  में

 100  टन  मैन्थोल  का  उत्पादन  करने  के  लिये  एक  एम०  एन०  सी०  की  सहायक

 कोलगेट  पालमोलिव  इंडिया  लिमिटेड  का  एक  areca  जारी  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  विशेष  बहु-राष्ट्रीय  निगम  के  साथ  इस  बारे  में  पक्षपात  करने  के  क्या  कारण  हैं  ।

 उद्योग  मसंब्ालय में  राज्य  मंत्री  (sitet  श्राभा
 :  से  पिपरमेंट एक  ऐसी

 वस्त ुहै
 जो  बढ़िया  रसायन  की  श्रेणी  में  आता  है  wie  जिसे  सरकार  द्वारा  1973  में  घोषित

 उद्योग  नीति  के  परिशिष्ट  में  शामिल  किया  गया  है  ।  वह  वस्तु  लघु  क्षेत्र  के  लिए  श्रारक्षित  नहीं  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  के  उपबन्धों  के  अंतर्गत  ae  वाले  बड़  गुह  अर  कंपनियां  इस  श्रेणी

 के  उद्योगों  में  भाग  लेने  के  हकदार  हैं  ।  मेसर्स  कोलगेट  पालमोलिव  इंडिया  fo  को  जम्मू  काश्मीर

 राज्य  में  100  मी०  टन  का  निर्माण  करने  के  लिए  एक  areca  जारी  किया  गया  था

 उपक्रम  को  10  वर्षों की  अ्रवधि  लिए  जिसकी  अवधि  सरकार  की  इच्छा  से  5  शर  वर्षों  के  लिए

 बढ़ाई  जा  सकती  है  वार्षिक  उत्पादन  के  60  प्रतिशत  तक  का  निर्यात  दायित्व  की  शर्तें  रखकर  एक

 पत्न  जारी  किया  गया
 था  इस

 श्राशयपत्न  की  मंजूरी  देने  में  इस  उपक्रम  के  साथ
 कोई

 भी  पक्षपात  नहीं

 किया  गया  हैं  ।

 Names  of  Motor  Car  Factories,  their  production  and  Applications  for  Licences

 440.  Shri  Raghavji  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  factories  producing  motor  cars  in  the  country  with  production  capacity
 of  each  of  them;

 (b)  the  number  of  motor  cars  produced  by  them  annually;

 (c)  whether  Government  have  under  consideration  a  proposal  to  manufacture  motor

 cars  in  public  sector;  if  so,  the  progress  made  so  far in  this  direction  and  target  set  therefor;
 and

 (d)  the  number  of  organisations:  which  ‘have  submitted.  applications  ‘for  letters  of
 intent  for  manufacturing  cars,  which  are  pending  consideration  ?
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 Written  Answers  to  Questions  Asadha  28,  1900  (Saka)

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti)  :  (a)  &  b)
 The  details  of  units  engaged  in  the  manufacture  of  passenger  cars  with  their  installed  capacity
 and  the  production  during  the  last  years:are.  given  below

 51.0  Name  of  the  unit  Installed  Production  during
 No  Capacity

 1975-76  1976-77  1977-78
 ण

 1.  M/s.  Hindustan  Motors  Limited  30,000  Nos  9,225  19,55  20,440

 M/s.  Premier  Automobiles  Limited  18,00  Nos  1  नि
 ह  A1%9  16,809  13,630

 M/s.  Standard  Motor  Products  of

 idia  Ltd  3,400  Nos  140  89  157

 M/s.  Sunrise  Auto  Industries  Ltd  3,000  Nos  211

 (c)  The  manufacture  of  motor  cars  in  the  public  sector  is  under  examination.  Setting

 up  of  targets  etc.,  for  the  such  manufacture  do  not  arise  at  this  stage.

 (d)  There  are  no  pending  applications  for  letters  of  intent  for  the  manufacture  of

 passenger  cars

 दिल्ली  पुलिस  श्रधिकारियों का  स्थानान्तरण

 441  श्री  सनोहर  लाल  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 श्रापातकाल्र  के  दौरान  दिल्ली  में  नियुक्त  कितने  वरिष्ठ  राजपत्रित  पुलिस  श्रधिकारियों

 को  एस०  पी०  तथा  उपर  के  आरो  za  पिछली  सरकार  ट्वारा  का  कथित

 गप  स  कन
 के  आरोप  में  बजा  के  रप  में  स्थानातरित  किया  किया

 वर्तमान  सरकार  द्वारा  उनमें  से  कितने  प्रधिकारियों  को

 उनकी

 पुरानी  स्थिति  पर  बहालਂ

 दिया  गया  है  अथवा  दिल्ली  में  स्थानान्तरित  कर  दिया  है  ;

 ए  तय  है  सर  क
 ह

 कर  ि  weeny
 #  ए  नए  द  aferarfeat  ने

 एस०  पी०
 तथा  ऊपर  के  झोहदे के  )  wr  पहले  दिल्ली  में  नियुक्त  air  कर  रखी  है  श्नौर  क

 सरकार  ने  प्रत्येक  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल
 ः  तथा  गैर-कानूनी

 saat  का  कथित  अनुपालन  न  करने  के  कारण  किसी  भी  श्रधिकारी
 को

 श्रापातकाल  के  दौरान  पदावनत
 ग  थे करके  दंडित  नहीं  किया  गया  था  ।  कई  श्रधिकारी  दिल्ली  पुलिस  से  बाहर  स्थानांतरित  किए

 परन्तु  रिकार्ड  में  एसा  कुछ  संकेत  नहीं  है  कि  उनका  स्थानान्तरण  सजा  के
 तौर

 पर
 किया

 गया  था
 ।

 हरिजनों  के  कल्याण  विषयक  कार्यदल
 को

 सिफारिशें

 22.  श्रीमती  मोहसिना किक्यई

 ait  जी०  वाई०  कृष्णन  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 an  केन्द्रीय  गह  मंत्रालय  द्वारा  नियुक्त
 गिय दल

 ने  हरिजनों  के  कल्याण  के  संबंध  में  श्रपनी

 सिफारिशें सरकार  को  पेश  कर  दी  हैं  ग्  |  क  ३
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 निका  नि
 19.0

 1978

 (@)  यदि  तो
 ये

 सिफारिशें
 क्या

 हैं  श्रौर  सरकार  ने  उनको  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाये  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल
 :  श्र  कायें  दल  को  अभी

 पनी  प्रन्तिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करनी  है  ।

 wed  के  में  निजी  व्यापारियों  का  एकाधिकार

 443.  सोमनाथ  चटनी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1975-76  में  seat  उत्पादकों  की  सहकारी  समितियों  शौर

 भारतीय  पटसन  निगम  के  माध्यम  से  पटसन  की  खरीद  3.55  प्रतिशत  झर  6.27  प्रतिशत

 रही
 शौर  कच्चे  पटसन  का  90  प्रतिशत  से  अधिक  व्यापार  निजी  व्यापारियों  के  हाथ  में  चला  ग्रा  रहा

 श्रौर

 यदि  at,  तो  निजी  व्यापारियों  के  एकाधिकार  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 कदम  उठाये  हैं  उठाने  का  विचार  है  ।

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (strat  avert
 :  श्र  यह  सही  है  कि

 कच्ची  पटसन  का  व्यापार  निजी  ata  के  हाथों  में  है  ।  कच्ची  पटसन  के  व्यापार  को  विनियमित

 करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  के  अलावा  भारतीय  पटसन  निगम  के  कार्यों  को  ad  1978-79  के

 मोसम  से  श्रौर  भ्रधिक  बढ़ाने  का  निश्चय  किया  गया  हैं  ताकि  पटसन  उत्पादकों  को  उनके  उत्पादों  का

 उचित  प्रतिफल  दिलाने  का  सुनिश्चय  किया  जा  सके  ।

 पब्लिक  स्कूलों  में  बढ़े  श्रधिकारी

 444.  श्री
 मेगत  राम  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 झाई०  ए०  ako  ato  श्राई०  एफ०  शआई०  पी०  एस०  और  श्रन्य

 प्रशासनिक  अधिकारियों  की  कुल  संख्या  क्या  ak

 (@)  इनमें  से  कितने  श्रधिकारी  भारत  में  ale  विदेशीं  में  पब्लिक  स्कूलों  में  पढ़े  हुए  हैं  ?

 सोलन  weer
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सोन  पाटाल  )  :  1 1-1 978  की  स्थिति  के  waar

 सूचना  निम्न  प्रकार  है

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  3535

 warcdia7  सिविल  सेवा  3

 वन  सेवा  1194

 भारतीय  पुलिस  सेवा  1977

 प्रशासनिक  अधिकारीਂ  |  सूचना  उपलब्ध  है  ।

 सुचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 Cars  Stolen  in  Delhi

 445,  Shri  Ramji  Lal  Suman  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  reescd  to  state
 (a)  the

 1978;  and

 number  of  cars  stolen  in  Delhi  during  the  périod  from  1st  June  to  30th  June,

 (b)  whether  any  conctet  steps  are  being  taken  to'smash  the  active  gang  ?

 र्थ
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 जाना

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal  Mandal)  :  (a)  115

 cars  were  stolen  in  Delhi  during  the  period  1st  June  to  30  June,  1978.

 (b)  The  following  steps  are  being  taken  to  check  the  incidence  of  car  thefts  and  trace

 out  the  gangs

 (i)  Strict  watch  is  kept  on  the  activities  of  known  auto  lifters  and  intelligence  is  being
 collected  about  the  gangs.

 (ii)  Traps  are  laid  to  capture  the  auto  thieves  red  handed.

 (iii)  The  local  bodies  are  being  requested  to  increase  the  number  of  attended  car  parks.

 (iv)  Wide  publicity  is  being  given  through  hand  bills  to  use  extra  locking  devices  in

 the  car.

 (v)  Verification  of  antecedents  is  being  done  of  persons  working  in  motor  workshops

 suspected  to  be  involved  in  the  crime.

 जें०सी  ०बौ०  में  तकनीकी  सहायकों  के  पद  सरा  जाना

 446.  श्री  चतुभज  क्या  TAT  मंत्री  ज०  सी०  बी०  में  विभागतर  तकनीकी  सहायकों  के  बारे

 में

 कि  10
 1978

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  9932
 के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की
 करेंगे

 जे०  सी०  रक्षा  मंत्रालय  में  तकनीकी  सहायकों  के  पदों  को  भरने  के  लिए

 संघ  लोक  सेवा  अयोग  द्वारा  प्रायोजित  लिखित  परीक्षा  में  कुल  कितने  उम्मीदवार  बैठे  प्रौर  भरती  के

 लिए  कितने  उम्मीदवारों ने  oder  पास  की

 क्या  यह  सच  है  कि  पास  होने  वाले  किसी  भी  उम्मीदवार  को  Wo  सी०
 बी०

 में  नियुक्त

 नहीं  किया  गया  श्रौर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  उन  मामलों  की  सिफारिश  की  जिनमें  उम्मीदवार
 न  तो

 परीक्षा  में  बैठ  थे  श्रौर
 न

 ही  उन्होंने  परीक्षा  पास  की  थी  न  परीक्षा  के  लिए  उम्मीदवारी
 OIA

 भरा  था  उन्हें ज०  सी०  बी०  में  संघ  लोक  सेवा  ATaNT  की  सिफारिश  पर  नियुक्त  किया  गया  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रों  जगजीवन  (1)  संघ  लोक  सेवा  श्राथोग  द्वारा
 जिन

 774 झावेदन-पत्नों  पर  विचार  किया  गया  ;

 (2)  संघ  लोक  सेवा  orate  द्वारा  नियुक्ति के  लिए  जिन  a  प्यथियों  की  सिफारिश
 की

 क़ी

 इनमें  वे  12  yeaa  सम्मिलित  हैं  जिन्हें  तदर्थ  gree  पर  तकनीकी  सहायक  नियुक्त  किया  गया

 था  att  जिन्हें  10-5-78  को  श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  9932  के  उत्तर  में  बताए  गए  तरीके

 के  ATA  बाद  में  नियमित  कर  fear  गया  था  ।

 शौर  60  तकनीकी  सहायकों  के  पद  भरने  के  लिए  संघ  लोक  सेवा  श्रायोग  क़ी  मांग
 भेजी  गई  थी  ।  इनमें  से  37  पद  झ्मरक्षित  थे  जबकि  12  पद  अनुसूचित  जातियों  ak  11  अनुसूचित

 जतजातियों  के  झभ्यथियों  के  लिए  श्रारक्षित  थे  ।  ara  ने  श्रनारक्षित  रिक्त  स्थानों  के  लिए  37

 सामान्य  अभ्यधथियों  को  4  श्रम्यिथियों  को  श्नुल्ूचित  जातियों  के  लिए  sarefiter  पदों  पर  सियुक्त  करने

 की  सिफारिश  की  थी  ।  अनुसूचित  जन  जाति  के  किसी  श्रभ्यर्थी  को  नियुक्ति  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  पाया

 गया  ।  इनके  ait  ने  12  aed  विभागीय  सहायकों  को  सीधी  भर्ती  कोटा  में
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 28  1900  प्रश्नो ंके  लिखित  sa

 पए  cs  ne  a

 नियमित  किए  जाने  की  सिफारिश  की  थी  जैसा  कि  10-5-78  की  प्रश्न  संख्या  9932  के

 उत्तर  में  बताया  गया  था  |

 उपर्पुक्त  बताई  गई  स्थिति  are  इस  तय्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  विभागीय  कोटे  को  10

 प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  25  प्रतिशत  कर  दिए  जाने  के  प्रश्न  पर  संघ  लोक  सेवा  grat  के  साथ  c TTA

 से  विचार  किया जा  रहा  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  जिन  12  aca  नियुक्त  व्यक्तियों को  नियमित

 किया  गया  है  उनके  भ्रतिरिक्त  24  भ्रभ्यधथियों  को  नियक्त  किया  जाए  जिनमें  4  श्रनुसूचित  जन  जाति  के

 अ्रभ्यर्थी  सम्मिलित  हैं  ।

 सशस्त्र  सेना  मुखालय  &  लिपिक-संवग  में  सहायकों  का
 श्रनुपात

 447.  थी  दयारास  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  क़ी  कृपा  कि

 सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  के  लिपिक-संवर्गें  में  सहायकों  का  क्या  aq  है  ;

 केन्द्रीय  सचिवालय  aaa  मंत्र,लयों  में  सहायकों  का  क्या  अनुपात  है

 (  )  कया  प्रत्य  मंत्रालयों  की  तुलना  में  कोई  अ्रसंगति  है  ;

 यदि  तो  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  में  सहायकों  के  ATI I  को  wer  मंत्रालयों  के  बराबर
 करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजोवन  सशस्त्र  सेना  मुख्यालयों  श्रौर  भ्रन्तर-सेवा  संगठनों  में

 उच्च  श्रेणी  लिपिकों  तथा  अवर  श्रेणी  लिपिकों  में  श्रनपात  25  35

 प्रतिशत  are  4 ()  प्रतिशत  है  |

 केन्द्रीय  सचिवालय  में  उच्च  श्रेणी  लिपिकों  ate  wax  श्रेणी  लिपिकों  का  कोई

 निश्चित  श्रतुपात  नहीं  है  ।  सहायकों  का  अनुपात  हर  मंत्रालय  में  भिन्न-भिन्न  है  ।  मई  1977  केन्द्रीय

 सचिवालय  में  सहायकों  का  श्रनपात  31  प्रतिशत  ari

 ote  समस्त  केन्द्रीय  सचिवालय  में  सहायकों  के  31  प्रतिशत  के  अनुपात  के  मुकाबले

 में  सशस्त्र  सेना  श्रौर  श्रन्तर-सेवा  संगठनों  में  सहायकों  का  अनुपात  25  प्रतिशत है  lL  सशस्त्र

 सेना  मख्यालयों  त्ौर  भ्रन्तर-सेवा  संगठनों  A  सहायकों  का  प्रतिशत  बढ़ाए  जाने  पर  विचार  fear  जा  रहा

 है  ।

 बड़े  shearer  गृहों  को  मंजूर  किये  गये  लाइसेंस

 न्
 448.  श्री  विजय  कुमार  मल्होत्ना  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 1  1977  से  31  जून  1978  तक  बड़े  ain  ग  को  कितने  श्रौद्योगिक

 लाइसेंस  जारी  किये  गये  हैं

 इनमें  से  कितने  लाइसेंस  छोटे  उद्योग  क्षेत्र  के  लिये  झारक्षित  क्षेत्नों  के  लिए  श्रौर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  उपाए  किये  गये  हैं  कि  बड़े  उद्योग  छोटे  उद्योग  क्षेत्र

 के  लिए  आरक्षित  क्षेत्रों  में  अतिक्रमण  न  करें  ॥

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sited?  are  उद्योग  तथा  विनियमन )
 ग्रघिनियम  के  उपबन्धों  के  ada  एकाधिकार  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  व्यवहार  श्रधिनियम के  अन्तगंत ५
 पंजीकृत  उपक्रमों  को  1-7-77  से  30-6-78  क़ी  में  55  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किये  गये  ।
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 (@)  1

 लघु  क्षेत्र  के  लिए  अरक्षित  मदों  के  उत्पादन  को  बड़े  क्षेत्र  में  निम्नलिखित  ढंग  a  नियमित

 किया जाता  है  :--

 (1)  पहले
 से  लाइसेंसीकृत  एककों  को  क्षमता  में  विस्तार  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 (2)  यदि  वस्तु  को  झ्रौद्योगिक  लाइसेंसीकरण  पद्धति  से  oe  मिली  हुई  है  शौर  वह  लघु  क्षेत्र

 के  लिए  भ्रारक्षित  है  तथा  उद्यमी  ने  आरक्षण  क़ी  तिथि  से  पुर्व  प्रभावी  कदम  उठा  लिये

 है  ।  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  है  तो  कार्य  चालू  रखने  का  लाइसेंस  दिया  जाता  है  ।

 (3)  wa  सभी  रजिस्ट्रेशन  सर्टीफिकेट  धारक  श्रौद्योगिक  उपक्रमों  at  कहा  गया  है  कि  वे  अपने

 सर्टीफिकेट  उत्पादन  क्षमता  पृष्ठांकित  करने  के  लिए  भेजें

 (4)  लघु  क्षेत्र
 के  लिए  श्रारक्षित

 के  लिए  लाइसेंसीक्ृत  क्षमता  से  25  प्रतिशत  से  अधिक

 उत्पादन  बढ़ाने  की  सुविधा  नहीं  दी  जाती  है  ।

 (5)  लघु  उद्योग  के  लिए  अरक्षित  cet  को  बनाने  के  लिए  नये  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी

 नहीं  किये  जाते  हैं  जब  तक  कि  प्रस्ताव  निरन्तर  झाधार  पर  शत  प्रतिशत  निर्यात  करने  के

 लिए  नहों  ।

 mre  झोरंगाबाद  सें  प्राशिदेक  समाचार  बुलेटिन  का  प्रसारण

 449.  डा०  बापू  कालघ  दासे :  क्या  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  महाराष्ट्र  के  श्रौरंगाबाद  रेडियो  स्टेशन  से  प्रादेशिक  समाचार  बुलेटिन

 प्रसारित करने  का  विचार  है  ;

 तो  कब  से  ;  तर

 यदि  तो  इसके क्या  कारण  हैं
 ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  में
 मंत्री

 लाल  Hey  श्राडवारी :  महाराष्ट्र

 में  तीन  प्रादेशिक समाचार  यूनिटें  are  पुणे  हैं
 ।

 किसी  भी  राज्य  में  प्रादेशिक

 समाचार  यूनिटों at  वह  सबसे  बड़ी  संख्या  है
 ।  महाराष्ट्र  में  प्रादेशिक  समाचार  यूनिटों  क़ी  संख्या  बढ़ाने

 का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  बम्बई  श्र  पुणे  की  प्रादेशिक  यूनिटों  को  यह  सलाह  दी

 गई  है  कि  वे  झपने  समाचार  बुलेटिनों  में  मराठवाड़ा  क्षेत्र  के  समाचार  शामिल  करें  ।  श्राकाशवाणी

 का  श्रौरंगाबाद  में  एक  पुर्णकालिक  संवाददाता  है  |

 विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिको  संबंधी  गुट  निरपेक्ष  राष्ट्रों  को  समन्वय  समिति  की  नई  दिल्ल  में  श्रयोजित
 बठक

 450.  श्री  श्रघन  fag  क्या  विज्ञान  तथा  srerriray  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  संबंधी  गुट  निरपेक्ष  राष्ट्रों  क़ी  पांच  सदस्यीय  समन्वय  समिति

 ने  हाल  में  सहयोग  करने  के  क्षेत्र  निर्धारित  करने  ah  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  पर  संयुक्त  राष्ट्र  के  संम्मेलन

 के  लिए  समान  afar  श्रपनाने  हेतु  नई  दिल्ली  में  श्रपनी  बैठक  श्रायोजित  की  श्रौर

 यदि  तो  उसमें  हुए  निर्णयों  का  ब्यौरा
 ?
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 19  1978

 _-

 प्रधान  Hat  मोरारजी  जी  सन्  1976  में  कोलम्बो  में  तथा

 दूसरे  विकासशील  देशों  के  बीच  अधिक  सहयोग  के  लिए  अंगीकृत  किए  गए  क्रियात्मक  कार्यक्रम  के

 सरण  वैज्ञानिक  तथा  प्रौद्योगिकी  विकास  के  क्षेत्रों  में  समन्वयकारी  देशों  की  एक  बैठक  22  से  24

 1978  तक  नई  दिल्ली  में  हुई  थी
 ।

 (a)  ठक  में  इस  बात  क़ी  सिफारिश  की  गई  कि  के  लिए  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी '
 पर  1979  में  होने  वाले  संथूक्त  राष्ट्र  सम्मेलन  में  उठाये  जाने  वाले  सम्भावित  मुख्य  )

 विषयों

 वर  एक  समान  दृष्टिक्रोण  का  विकास  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  तथा  विश्वव्यापी  स्तरों  पर  गुट-निरपेक्ष  तथा

 दूसरे  विकासशील  राष्ट्रों  के  बीच  श्रापसी  सलाह  मशवरे  क्रो  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए
 ।  बैठक में  गुट  निरपेक्ष

 राष्ट्रों  में  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  में  सहयोग  बढ़ाने  के  लिए  राष्ट्रीय  वैज्ञानिक  तथा  प्रौद्योगिकीय  नीतियों
 के  संयुक्त  श्रनुसंधान  तकनीकी  तथा  परामशंदात्नी  aera  के  सूचना

 लियों  के  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  जनसामान्य  में  बोधगम्यता  का  विकास  करने  aria

 सहित  विभिन्न  उपायों  पर  विचार-विमशं  किया  गया  ।  यह  फैसला  किया  गया  कि  1979  के  में
 भारत  में  प्रौद्योगिकी  पर  WaT:eMNa  कार्यकारी  दलਂ  क्री  बैठक  होनी  चाहिए  जिसमें  गट  निरपेक्ष

 ate  प्रन्य  विकासशील देशों  के  प्रतिनिधि  भाग  लें  ।  ade में  भारत  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  विज्ञान

 are  प्रोद्योगिकी  के  लिए  गुट  निरपेक्ष  राष्ट्रों  के  प्रस्तावित  केन्द्र  की  संविधि  पर  भी  विचार-विमर्श  किया

 गया
 |

 समन्वयकारी  देशों  ने  इस  बात  क़ी  सिफारिश  की  कि  जुलाई  1978  में  बैल्प्रेड  में  होने  वाले
 निरपेक्ष  देशों  के  विदेश  मंत्रियों  क़ी  बैठक  में  इन  प्रस्तावों  क़ो  स्वीकार  कर  लिया  जाए  ।

 एकाधिकार गह

 451.  श्री  एम०  एन०  गोविन्दन
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  देश  में  एकाधिकार  गृहों  के  ate  श्रधिक  विकास  क़ो  रोकने  के  लिए  किये  जाने  वाले

 उपायों  के  बारे  में  उन्होंने  वित्त  मंत्री  ake  विधि  मंत्री  के  साथ  बातचीत  की  HIT

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ak  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  से  एकाधिकार  sfaararcra
 व्यापार  व्यवहार  वाले  श्रार०  टी

 ०  उपकमों  को  लाइसेंस /  स्वीकृतियां  देने  तथा  गैर  एम ०

 ait
 ०

 टी
 ०

 पी
 ०

 कम्पनियों  द्वारा  उद्योग  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  ard  शुरू  करने  हेतु  किये  जाने  वाले  afa-

 रिक्त  के  सम्बन्ध  में  नीति  पर  विचार  करने  के  लिए  उद्योग  वित्त  तथा  विधि  न्याय  एवं  समवाय

 कार्य  मंत्रियों क़ी  एक  बैठक
 21  1978

 को  हुई  थी
 ।

 विचार  विमर्श  सरकारी  क्षेत्र  की  भूमिका
 तथा  गैर  UHo  श्रार०  टी०  पी०  कम्पनियों  द्वारा  उद्योग  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  श्रघिकाधिक  भाग  लिया
 जाना  सुनिश्चित  करने  हेतु  किये  जने  वाले  उपायों  तक  ही  सीमित  रह ।  बैठक  में  बताये  गये  मुख्य

 दर्शी  सिद्धान्तों  के  भ्राधार  पर  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 Preparation  of  S.C.  and  S.T.  Candidates  for  1.A.S.

 452.  Shri  Hari  Shankar  Mahale  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 state  ;

 (a)  the  States  which  have  provided  facilities  for  preparation  of  Scheduled  Caste  and
 Scheduled  Tribe  candidates  for  I.A.S.  and

 (b)  the  total  number  of  I.A.S.  officers  and  the  number  among  them  of  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes,  separately,  State-wise  ?
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 Written  Answers  to  Questions  July  19,  1978

 ———

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal  Mandal)  :  (a)  Pre-

 examination  coaching  for  I.A.S  etc.—examinations  held  by  the  Union  Public  Service

 Commission  is  provided  under  a  Centrally  Sponsored  Programme  of  the  Central  Govern-

 ment  There  are  seven  centres  one  each  located  at  Allahabad,  Delhi  Hyderabad

 Jaipur,  Madras,  Patiala  and  Shillong  which  provide  this  facility  to  candidates  belogning
 to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  covering  all  States  and  Union  Territories

 (b)  A  statement  containing  the  requisite  information  is  at  Annexure

 Statement

 Statement  giving  State-wise  the  total  number  of  I.A.S.  officers  and  the  number  of  Scheduled

 Castes
 and

 Scheduled  Tribes
 amongst

 them  as  on  1st  January,  1978.
 नणणणणणालत —

 Total  ५८600160  उटा ७्ठपाह्त Stat
 Tribes No  number  of  Castes

 IAS

 Officers
 ३ -

 1.  And dhra  Pradesh  241  25

 135  23
 2.  Assam/Meghalaya

 20  12 3.  Bihar  284

 Gujarat  169  14

 132  17
 Haryana
 Himachal  Pradesh  84

 Jammu  &  Kashmir  86

 190  21
 Karnataka

 10
 Kerala  114

 10  Madhya  Pradesh
 283  26  11

 260  26
 11  Maharashtra

 16
 12  Manipur-Tripura

 77

 13  35  21
 Nagaland

 170  12
 14  Orissa

 24
 15  Punjab

 146

 177 16  Rajasthan

 17  Sikkim

 18  Tamil  Nadu  237  28

 19  135  12  15
 Union  Territories

 351  47
 20.  Uttar  Pradesh  .

 21  st  Bengal
 230

 ee
 3538  333  168

 ee  पाए
 न

 Faarsar Fezt TT HTH केन्द्रों  का  कायकरण

 453.  श्रीमती  गोर े:
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 जिला  उद्योग  केन्द्रों  कार्यकरण  किस  प्रकार  होता

 इन  केन्द्रों
 का

 कार्यकरण  किस  प्राधिकरण  के  ada  होता  श्रौर

 इन  केन्द्रों
 के

 कार्यकरण  में  राज्य  उद्योग  विभाग  की  क्या  भूमिका  है  ?



 28  vrs uuwy  1900  )  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  (#)  श्जला  उद्योग  केन्द्र  स्तर  पर

 विद्यमान  तथा  भावी  लघु  स्तर  के  उद्यमियों  at  एक  ही  स्थान  पर  सभी  झ्रावश्यक  स्वीकृतियां  तथा

 धाएं  उपलब्ध  कराने  वाले  संस्थानों  के  रूप  में  कार्य  करेंगे  ।

 जिला  उद्योग  केन्द्र  योजना  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  है
 ।

 राज्य  सरकार  केन्द्र  सरकार

 के  समान्य  मार्गदर्शन  के  welt  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करेंगी  ।

 राज्य  उद्योग  विभाग  राज्यों  में  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  नियन्त्रण  प्राधिकारी  होंगे  ।

 नौगांव  में  भारतीय  सेना  को  इमारतें

 454.  श्री  लक्ष्मी  नारायण  नायक  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  क़ी  कृपा  करेंगे

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  छतरपुर  जिले  में  नौगांव  में  भारतीय  सेना  की
 was

 प्राचीन  इमारतें

 खाली  पड़ी  हैं  ;

 क्या  8  1978  क़ो  नौगांव  की  att  यात्रा  के  वहां  सेना-कालेज  झथवा

 इसी  प्रकार  की  oer  किसी  संस्था  की  स्थापना  किये  जाने  के  बारे  में  वहां  के  निवासियों  ने  उन्हें  एक

 ज्ञापन  दिया  था  ;

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  शेर  Fee)
 :

 Meat
 ।

 नौगांव  में  सेना  की  कुछ  इमारतें

 पिछले  महीनों  में  कुछ  पुलिस  यूनिटों  द्वारा  खाली  करने  के  बाद  उपलब्ध  हुई  हैं
 ।

 उस  स्थान  पर  रहने  वाले  कुछ  व्यक्तियों  ने  रक्षा  मंत्री  को  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  था
 |

 खाली  की  गई  जगह  का  ठीक  उपयोग  किए  जाने  के  लिए  नौगांव  में  सेना  क़ी  एक  बड़ी

 यूनिट  रखने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।  इस  बीच  पुरानी  इमारतों  क़ी  मरम्मत  की  जा  रही  है

 गरीबो  को  सोमा  से  नीचे  रहने  वाले  लो  ग

 455.  श्री  राज  कृष्न  यान  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  श्रनेक  प्रगतिशील  विकास  थयोजनीश्रों  प्रौर

 झाधिक  उत्थान  योजनाओं  के  गरीबी  की  सींमा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  क़ी  प्रतिशतता  15

 av  पहले  ay  प्रतिशतता  की  mien  बहुत  अधिक  तथा  निरन्तर  रूप  से  बढ़ी  है  ;  श्र

 यदि  तो  बढ़ने  वाली  इस  प्रतिशतता  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  सरकार  क्या

 उपचारात्मक  कार्यवाही  कर  रही  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी
 :

 शौर  गरीबी  के  उपलब्ध  श्रनुमानों से  यह  ज्ञात

 होता  है  कि  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  के  लोगों  के  प्रतिशत  में  1968-69  तक  वृद्धि  होने  के  बाद  rat

 हुई  है
 ।

 तथापि  सरकार  यह  जानती  है  कि  गरीबी  के  स्तर  से  न  चे  के  लोगों  क़ी  संख्या  बहुत  afew

 है
 ।

 जेसा  कि  पहले  बताया  चुका  विकास  के  झगले  चरण  के  प्रधान  उद्देश्य  होंगे  लगभग  एक  दशक
 में  बेरोजगारी  ale  झ्ल्प-रोजगार  को  दूर  करना  ।  कृषि  और  सम्बद्ध  क्षेत्रों  तथा  ग्रामीण  श्रौर

 कुटीर  उद्योगों  को  उच्चतम  प्राथमिकता  दी  गई  है  जिनमें  बेशी  sift  को  काम  में  लगाने  a  सबसे

 झघिक  क्षमता  है  ।  इसके  विस्तारित  न्यूनतम  शझ्रावश्यकता  कार्यक्रम  भी  व्यवस्था  क़ी  गई  है  ताकि

 गरीब  लोगों  के  जीवन-स्तर  में  कुछ  न्यूनतम  मूल  सुविधाझं  की  व्यवस्था  करके  प्रत्यक्ष  रूप  से  सुधार  किया
 जा  सके  |
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 Written  Answers  to  Questions  Asadha  28,  1900(  Saka)

 लघु  उछोगों  के  कार्यकरण  का  श्रालोचनामत्मक  विश्लेषण  तथा  शोीष॑ह्थ  वित्त  निगम  को  स्थापना

 456
 श्री  ato  वेणुगोपाल

 :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  लघु  उद्योगों  के  आधिक  तथा  कुशलतापूर्वक  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में

 विभिन्न  समितियों  द्वारा  की  गई  जांच  के  श्राधार  पर  किया  गया  शआ्रालोचनात्मक  विश्लेषण

 इस  विश्लेषण  में  कौन  सी  श्राम  कमियां  पाई  गई  हैं  तथा  इन  उद्योंगों  की  सक्षमता  बढ़ाने

 के  लिये  क्या  प्रभावी  कदम  उठाये  गये  हैं  ;  ak

 क्या  सरकार  का  विचार  लघु  उद्योगों  क़ी  झावश्यकताश्रों  को  पूरा  करने  के  उद्देश्य  से  प्रत्येक

 राज्य  में  एक  शीर्षस्थ  वित्त  निगम  स्थापित  करने  का  है  ।

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  sat
 :  ak  हां  सरकार को

 पता  है  कि  लघु  उद्योग  का  लाभ  प्रद  तथा  कुशलतापूर्वक  कार्यकरण  श्रनेक  तत्वों  जैसे  अ्रपर्याप्त  ऋण

 ष्ठापित  क्षमता  का  कम  उपयोग  बिजली  की  कमी  कच्चे  माल  के  संभरण  क़ी  अपर्याप्त

 णन  साधन  तथा  संगठित  क्षेत्र  से  प्रतिस्पर्घा  से  भ्रवरुद्ध  है  ।  सरकार  लघ  क्षेत्र  की  जीव्यता  बढ़ने  के

 लिए  श्रावश्यक  aaa  कर  है  ।

 नहीं  ।

 बम्बई  पत्तन  ot  प्रशिमार  के  कारण  Atz-ae

 457.  श्री  साहिब  विसपाटिलू :  क्या  नौवहन
 श्र  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भीड़-भाड़  श्रधिक  होने  के  कारण  बम्बई  पत्तन  की  छवि  बिगड़  गई  है ग्रौर  इसके

 स्वरूप  कई  नौवहन  कम्पनियों  ने  भीड़-भाड़  प्रधिभार  लगाया  है  ;

 (a)  यदि  तो  किन-किन  नौवहन  कम्पनियों  ने  यह  भ्रधिभार  लगाया  है  ग्रौर  उसकी  दर  और

 वर्तमान  भीड़-भाड़  से  पहले  सामान्यतया  वहां  कितने  जहाज  म्ाते-जाते  थे  श्रौर इस  समय

 कितने  जहाज  श्रा  जा  रहे  हैं  ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  :  (=)  बम्बई  पत्तन  में  स्थिति  a  सही  मूल्यां  कन [ RTaRaR

 है  ।  बम्बई  पत्तन  में  वतंमान  भीड़-भाड़ के  कई  कार ज्  कुछ  पत्तन  प्राधिकरणों  के  नियंत्रण  के  बाहर  उदाहरणार्थ

 बम्बई  पत्तन  को  उपयोग  करने  के  प्रयोक्ता  ऐजेन्सी  की  ।

 प्रतीक्षा  समय  के  कारण  व्यय की  वसुल  करने  के  लिए  कुछ  कान्फ्रेन्स लाइनों  ने  भीड़-भाड़

 भ्रघिभार  लगाया  है  ;

 भ  लाइनों  द्वारा  निम्नलिखित  भ्रघिभार  लगाए  गए  हें  :--

 कान्फरन्स  लाइनों ने  3-10-77 से  10  प्रतिशत  की  दर  से  अधिभार  लगाया  है  और  1-11-1977

 से  6.0 2.0  प्रतिशत की  दर  से  घटा  दिया  17-4-73 से  इसे  भी  बढ़ाकर  15  प्रतिशत कर  दिया  गया  |

 ने  17  1978  से  25  प्रतिशत  तक  भ्रधघिभार  की  दर  की  वृद्धि  को  श्रधिसूचत  किया

 पाकिस्तान---बंगला  ईस्ट  लाइन  ने  1-5-78 से  15  प्रतिशत  का  अधिमार

 इंडिया--सीलौंन--प/किस्तान--बर्मा.  प्राउटवाई  fe  कान्फेन्स  ने  7-7-1978  A  30  प्रतिशत  का

 अधिभार  लगाया  है  ;

 (7)  साधारणत भीड़-भाड़  से  पहले  जहाजों  का  विराम  काल  43.  92  घंटे  प्रति  1000  टन था  जो

 wa  श्रमिकों  हारा  घरा  उठाई  किये  गए  माल  के  लिए  बढ़ाकर  50.51  daft  1000  टन  कर  दिया

 गया
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 19  1978  प्रश्नो ंके  लिखित  उत्तर
 ee ee  ee  नाथ

 CBI  Enquiry  regarding  Rs.  40  crores  Scandal  by  a  subsidiary  of  N.T.C

 458.  Dr.  Ramji  Singh  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  seen  the  news  item  published  in  English  ‘Blitz  of

 27th  May,  1978  about  Rs.  40  crores  scandal  by  subsidiaries  of  East  Zone  of  the  National

 Textile  Corporation  and  if  so,  the  reaction  of  Government  thereon;

 (b)  whether  CBI  has  made  any  investigation  in  this  matter  and  the  persons  found  in-

 volved  in  this  scandal

 (c)  whether  public  money  has  been  misused  in  the  name  of  modernisation;  and

 (d)  the  steps  taken  so  far  and  proposed  to  be  taken  further  in  the  matter  by  Govern-

 ment  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti)  :  (a)  to  (d)
 The  news  item  in  reference  has  been  seen  The  item  apparently  refers  to  release  of  Rs.  40.21

 crores  up  to  31-3-1978  by  the  NTC  (Holding  Company)  to  the  Eastern  Region  subsidiary

 of  the  NTC,  namely,  NTC  (West  Bengal,  Assam  and  Orissa)  NTC  (Holding  Company)
 have  looked  into  the  matter  and  have  satisfied  themselves  that  the  allegations  in  the  news

 item  are  baseless  The  question  of  taking  any  other  step,  therefore,  does  not  arise

 परमाणु  चालित  उपकरण  के  कारण  गंगा  नदी  के  जल  का  ela  होना

 459.  श्री  पी  oo  कोडियन

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन

 क्या  परमाणु ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 water  द्वारा  नंदा  देवी  पंत  परमाणु  चालित  उपकरण  छोड़े  जाने  श्रौर  बाद  में  उसके
 खो  जाने  के  परिणामस्वरूप  जल  के  दूषित  होने  की  awa  का  पता  लगाने  के  लिए  भारतीय  वैज्ञानिकों
 ने  कोई  भ्रध्ययन किया  है  ;  ak

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  तथा  (a):  इस  समस्या का  अध्ययन  के  लिए  सरकार
 ने  वैज्ञानिकों की  एक  समिति  four की  है  ।  समिति  द्वारा  किए  गए  का  मि  git  सरका

 को  प्राप्त नहीं  ्र  है

 दिल्ली  परिवहन  निगम  को  बसों  को

 460.  श्री  रामानन्द  तिवारी  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 दिल्ली  में  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  कुस  कितनी  बसें चल  रहीं  हैं

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  बेड़े  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  कितनी  नई  बसें  शामिल  की  गईं

 चालू  वर्ष  (  30  जून  तक  )  के  दौरान  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  बसों  के  बडे  में  कितनी नई  बसें

 शामिल की  गईं  अर वर्ष के शेघ भाग शेष  भाग  में  कितनी  श्र  बसें  शामिल  करने  का  विचार  है

 दिल्ली  प्ररिवहन  निगम  के  वर्कशापों  में  कितनी  बसें  खड़ी  हैं  ;  atk

 दिल्ली  परिवहन fore  सेवा
 को  श्रारामदायक  ah

 लोगों  को  ara  से  सुलभ  कराने  हेतु  कया
 कार्यवाही की  गई  है  अथवा  करने

 का  विचार
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 Written  Answers  to  questions  July  19,  1978

 नौवहन  श्र  परिवहन  मंत्री  (sit  चांद  cr)  :  30-6-75 को  सड़क  पर  चल  रहीं  बसों  की  wea

 सख्या
 दिल्ली  परिवहन निण्म  के  परिचालन  के  श्रन्तगंत  639  निजी  परिचालकों की  बसों  सहित  2422  थीं

 (a)  ay  नई  बसें
 ि

 1975-76  356

 1976-77  209

 1977-78  37

 1978-79  की  अवधि  के जून  1978  तक  नई

 दौरान  प्रस्तावित  नई  बस

 ey,  —t  i  eg  eet

 59  306

 196  (30-678)  को

 राजधानी को  अग्वश्यकताग्रों  को  पर्ण  करने  के  लिए  दिल्ली  परिवहन निगम  के  बेड़े में  वद्ध  तु

 (30-6-78 के  ग्रन्सार  247  मिनी  बसों  दिल्ली  परिवहन  निण्म  के  परिचालन  में  933  बसें

 इसके  श्रलावा  केवल  व्यस्ततम समय  में  परिचालन  के  लिए  दिल्ली  परिवहन निगम  के  परिचालन में  80  निजी

 बसें  बड़  का  प्रयोग  77.  78  प्रतिशत पहुंच  गया  है  जलाई  1977  की  स्थिति  की  ater  प्रतिदिन

 लगभग  7300  ग्रधिक  फेरियां  णरिचालित  की  जा  रहीं  पुनर्वास  बस्तियों  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों के  निवासियों

 की  की  पुरति  के  लिए  on  फेरियां  परिचालित  की  जा  रहीं हैं  नियमित  श्रौर  विश्वसनीय  सवा

 की  व्यवस्था करने  के  लिए  1-1-1978 से  12  भागों  पर  निय  मित  सेवा  प्रारम्भ  की  गई  है

 दिल्ली  परिवहन निगम  के  बेड़े  को  Gas  करने  तथा  इसके  प्रयोग  में  वद्धि  करने  के  लिए  निरंतर  प्रयास  किए  जा

 रहें  हैं जिससे कि  राजधानी  में  बस  सेवाओं  की  उपलब्धता  में  सुधार  किया  जा  सके  तथा  भीड़-भाड़  कम  किया  जा  सके  |

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  का  mrafratacoy  र  विस्तार  कार्यक्रम

 461.  श्रो  एस०  जार ०  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  कंथित  प्राधुनीकरण  ah  विस्तार  कार्यक्रम  कर  ब्यौरा

 क्या  हैश्नौर उससे  लाभ  होने की  शझ्राशा  है

 यह  कार्य  हमारी  अपनी  प्रौद्योगिकी के  शभ्राघा र  पर  किया  जायेगा झथवा  विदेशों  के  सहयोग से

 झर  यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  ष्  किन  शर्तों  पर  सहमति  हुई  है  ;  श्रौर

 इस  पर  कितना  नया  धन  व्यय  होने  का  श्रनुमान  are  यह  कार्य  कितने  समय  में  पूरा
 जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रो  जामा  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स

 लिमिटेड की  1978-83 की  waft  में  लगभग  317  करोड़  रुपये  निवेश  करने  की  योजना है  ।  टर्बों  जनरेटर

 हाइड्रो  पम्प  हीट  एक्सचें  बायरों  तथा  बायलर  के  सहायक  वाल्वों  तथा  ट्रांसफामें  रों

 का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  भ्रन्य  सुविधायें  बढाने  का  भी  विचार  संयंत्र
 और  मशीनों

 पर  ग्रतिरिक्त  निवेश
 करके  स्विच  चीनी  मिट्टी के  बरतनों  ger  उत्पादों  के  लिए  वर्तमान  सुविधाओं  को  झाधुनिक

 बनाने का  प्रस्ताव बिजली  श्रौर  श्रौद्योगिक  क्षेत्रों  में  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  बी०  एच ०  Fo  एल०उत्तम

 प्रोद्योगिकी  के  साथ  साथ  काफी  मात्रा  में  उत्पाद  ale  सेवाएं  उपलब्ध  करेगा  ।  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड

 जिसका  प्रौद्योगिकी ग्रहण  करने  के  क्षेत्र  में  एक  दशाब्दी से  भी  ales  का  wqya &  उत्पाद  इंजीनियरी  -
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 28  1900  )  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर
 a  nen  की  कीक  अक  कि

 तथा  उत्पाद  विकास  का  पुन  :  सुनिश्चय कर  रहा  है  ताकि  उत्पादों  की  इंजीनियरी  तथा  डिजाइन  उपलब्ध  बढ़िया

 जानकारी  के  अ्रनसार हो  ate  विशिष्ट  तकनीकी  शझ्रावश्यकताओओं के  साथ  प्रतियोगी तथा  उन्नत  डिजाइनों का
 विकास  हो  ।

 प्रौद्योगिकी  श्राधार  में  विशेष  अंतरों  को  दोहरी  कार्रवाई  कार्यवाई  (1)  wader  विकास

 विभाग  द्वारा  देशी  विकास  तथा  (2)  विशेष  क्षेत्रों  में  वत  मान  श्रौद्योगिकी  का  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रमुखों  की  प्रौद्योगिकी

 के  साथ  विलय  द्वारा  समाप्त  किया  जा  रहा  है  ।

 भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  23  विदेशी  फर्मों  से  सहयोग  समझौतों  द्वारा  जैसे  मै
 ०  प्रोमासक्सपो टें

 wa),  कम्बस्टन  इंजीनिर्यारिंग  (aarcrat), wae Melee )  ,  एयर  प्रीहीटर्स  )  कोपस  वल्कान  )  ,

 ऐसी  जनरल  इलेक्ट्रिक  )  ,  श्रल्सथाम  क्रयस्ट  लेर  नुवों  पिगनान

 )  ,  बी०  बी०  सी०  लैंड  ,  यू  ०  एस०  एस०  एण्ड  कन्सलटेंटस

 साइमन्स  एण्ड  to  डब्ल्यू०  Jo  श्रौर  स्कोडा  wert  श्राप  को  विद्युत

 उत्पादन  बायलर  तथा  स्विच  इंडस्ट्रीयल

 कास्टिंग  arte  ey yert  पावर  डायोड्स  लाज  स्टीम  टर्बाइन  इत्यादि  के  क्षेत्रमें

 होने  वाले  तीब्र  प्रौद्योगिकी  विकास से  अपने  श्रापको  पूर्णतया  परिचित  रखता

 विदेशी  सहयोगियों  तथा  उनके  विशेषज्ञों  द्वारा  की  गई  सहायता  का  भुगतान  विदेश  विनियोग  até

 तथा  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  शर्तों  के  प्रन सार चक  किया

 भारत  हैवी  इले  क्ट्रिकल्स लिमिटेड  जैसे  विकासशील  संगठन  में  नये  सहयोग तथा  नई  प्रौद्योगिकी  की

 खोज  निरन्तर जारी  है  ।

 शाहदरा  श्रौर  गाजियाबाद  के  बोच  राष्ट्रीय  रजिपथ  पर  प्रकाश  की  व्यवस्था

 462.  श्री  रामानन्द  तिवारों  :  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  राष्ट्रीय  राजपथ  पर  (wEzU  बार  से
 गाजियाबाद  प्रकाश की  कोई  व्यवस्था  नद्दीं

 हैग्नौर  हजारों  ट्रक  यातायात  रोक  लेते  है झ्रीर  शाहदरा  बार  से.साहिबाबाद के  बीच  का  यातायात  रुक  जाता

 शौर

 (@)  यदि  तो  शाहदरा  ast  से  गाजियाबाद  के  बीच  प्रकाश  की  उचित  व्यवस्था  करने  प्री  हजारों

 ट्रकों  द्वारा  वहां  यातायात के
 नियमों

 का
 पालन  न

 करने  सड़क  को  श्रपना  गोदाम  बना  लेने  के  कारण  यातायात

 में  हो  रही  बाधा  दूर  करने  के  बारे  में  क्या  कज कैय वाए  की  गई  थ  करने  का  विचार  है  ?

 नौवहन  site  परिवहन  मंत्रो  चांदराम  (*)  तथा  :
 दिल्ली  सीमा  सड़क  से  गाजियाबाद तक  सड़क

 ट्रक  तथा  बस
 ले

 वाइज़
 की
 व्यवस्था

 की
 जिम्मेदारी

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  हैं  यथा  स्थिति के  अनुसार

 यह  भाग  गाजियाबाद  शहर  नगर  पालिका  की  सीमा  के  भीतर  होने  के  कारण  जिसकी  श्राबादी  20,000

 tates
 है  राष्ट्रीय  राजमार्गों  प्रघिनियम के  मुख्य  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नहीं  है  साथ  ही  लाल  किले  में

 यमुना  नदी  के  ऊपर  रेल  एवं  सड़क  पुल  से  दिल्ली  राज्य  में  स्थिति  सड़क  के  साथ-साथ  गाजियाबाद  तक

 सारा  भाग  राष्ट्रीय  राजमां  संख्या  24  की  स्थायी योजक  सड़क  के  रूप  में  उपयुक्त  नहीं है  ।  इन  कारणों से  हु मायू
 मकबरे  पर  यातायात  के  लिए  यमुना  नदी  पर  एक  नए  पुल  का  निर्माण  किया  गया  है  जबकि  गाजियाबाद उपमार्ग
 की  एक  कड़ी  जो  कि  मोहन  नगर  से  दल्ली  गाजियाबाद  सड़क  को  मिलाती  का  निर्माण  ait  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 पूरा  किया
 जाना

 उत्तर  प्रदेश  सरकार
 से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  साहिबाबाद  को  3  किलोमीटर  की  लम्बाई  को  छोड़कर

 सड़क  बत्तियां  मौजूदा  सड़क  पर  हैं
 ।
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 re

 =,
 मंत्रियों  eter  शराब  Ts  पिलाया  जाना

 कि

 क्या  सरकार
 ने

 मंत्री  परिषद  के
 सदस्यों  द्वारा  शराब  पीने  a पिलाने  पर  रोक  लगा  दी  है  ;

 और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  नीति  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री
 धनिक  लाल  तथा  नशाबन्दी के  कार्यान्वयन  में  एक

 रूपता  लाने  हेतु  गठित  मंत्रिमंडल  की  समिति ने  नशाबन्दी के  कार्यान्वयन के  लिए  मार्ग-दर्शी  सिद्धान्त  बनाए

 थे  ।  इन  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  के  लिए  अन्य  बातों  के  साथ  संसद  सदस्यों  akc  विधायकों  समेत  लोक

 मत  के  नेताओं  द्वारा  व्यक्तिगत  उदाहरण  प्रस्तुत  करना  श्रपेक्षित  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  ने  भी  केन्द्र  सरकार  के  सभी

 मंत्रियों  तथा  राज्य  मंत्रियों  को  पत्न  लिखा  है  जिसमें  नशाबन्दी  की  नीति  का  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करने  की

 आवश्यकता  का  उल्लेख  करते  हुए  उन्होंने  सुझाव  दिया  कि  मंत्नियों  को  व्यक्तिगत  उदाहरण  प्रस्तुत  करके  ऐसा

 करना  चाहिए  श्रौर  उसका  करने  के  लिए  ava  प्रभाव  डालना  चाहिए  |

 गौतमपुरों ate  केन्द्रीय  सचिवालय  के  बीच  बस  सेवा

 464.  श्री  गोविन्द  मुण्डा
 :  क्या  नौवहन श्रौर  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शाहदरा  दिल्ली  में  घनी  श्राबादी वाली  यमुना  पार  क्षेत्र  गौतम  पुरी के  निवासियों  को  art

 जाने  के  लिए  बसों  की  भारी  dae  वहां  से  केन्द्रीय  सचिवालय  श्रौर  रेलवे  स्टेशन  के  लिए  कोई

 भी  बस  नहीं  हैं  ;

 क्या  परिवहन निगम  के  कर्मचारियों  ने  श्रापातकाल  के
 दौरान  इस  क्षेत्र  में  नई  बसें  चलाने

 के  लिए  कहा  था  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  बरास्ता  गांधी  समीप  रंग  रोड़  चुंगी  आयकर  कार्यालय  होतीं

 हुई  गौतम  पुरी से  केन्द्रीय  सचिवालय  तक  बसें
 चलाने

 का  है  ्नौर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और

 यदि  al  तो  कब  तक  ate  यदि  नहीं
 तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या  सरकार  ने  श्रभी  तक

 इस  श्रोर  ध्यान  क्यों  नहीं  दिया

 निवासियों के  लिए  बसें  उपलब्ध  हैं  ।

 नहीं

 नहीं  ।

 गौतमपुरी  को  मुख्य  सड़क  से
 जोड़ने  वाली  कोई  मोटर  योग्य  पहुंच  मागं  नहीं

 Ho  सोहन  श्रोटंमान  हारा  क्षमता  का  उपयोग

 465.  Bo  लक्ष्मी  नारायण  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 म०  मोहन  प्रोटंमान
 ने  कितनी  Aral F

 में  श्रपनी  लाइसेंस
 प्राप्त  क्षमता

 का
 उपयोग  किया

 झर

 क्या  डेरीश्रौर  रसों  के  लिए  उन्होंने  मशीनरी
 का  उत्पादन  किया
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर 19  1978

 —  ee

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  are  माईति  ):  | है  मोहन  श्रोटंमान को  हल्के  बीर

 फलों  का  रस  धोने  ,  भरने  ,  इंटर  मिक्स  तथा  एसेसरीज  इत्यादि  का  प्रति  वर्ष  15  लाख  रुपये

 के  मूल्य  के  25  नग  क्षमता  तक  पूर्ण  स्वचालित  बोतल  संयंत्र  का  निर्माण  करने  के  लिये  लाइसेंस दिया  गया

 कारखाने ने  1977 में  ही  उत्पादन शुरू  किया  तथा  1977 से  मई  1978  की  में  केवल
 31.17  लाख  रु०  के  मूल्य  का  उत्पादन  किया  है  ।  चूंकि  यह  परियोजना भ्रभी  प्रारंभिक  अवस्था

 में  है  इसलिए

 लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  तक  उत्पादन करने  में  इसे  कुछ  समय  लगेगा |

 नही ं।

 Production  sale  and  complaints  of  H.M.T.  Watches

 466.  Shri  Anant  Ram  Jaiswal  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  demand  for  H.M.T.  watches  increasing  year  by  year  and  that  the

 number  of  complaints  of  disorder  in  the  working  of  watches  after  their  sale  is  also on  the

 increase  due  to  lack  of  proper  technology;

 (b)  if  so,  the  number  of  watches  of  each  type  produced  during  1977-78  and  the  number
 of  complaints  received  by  HMT  within  the  guarantee  period  about  the  defects  in  the  proper

 working  of  watches;

 (c)  whether  the  defective  watches  are  sent  to  Bangalore  for  repair  purpose  and  de-

 livered  back  to  the  customers  after  20-25  days;  and

 (d)  if  so,  whether  Government  will  consider  the  proposal  that  the  post  sale  service  in

 respect  of  complaints  should  be  made  available  to  the  customers  immediately  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  ‘dustry  (Shrimati  Abha  Maiti):  (a)  Yes,  Sir.

 The  demand  forH  MT  watches  is  increasing  year  by  year.  The  standards  of  efficiency  have

 been  maintained.  The  number  of  complaints  of  defects  in  the  HMT  watches  is  less  than

 1%  of  the  sales  and  the  percentage  of  complaints  is  not  on  the  increase.

 (b)  The  requisite  information  is  given  below

 Production Type  of  watches  Sales  Complaints  Percentage

 defect

 Nos.  Nos.  Nos.

 Hand  wound  17,28,387  16,33,768

 Automatic  .  1,38,707  1,64,452

 18,67,094  17,98,220  6,038  0.34
 ee  et

 (c)  &  (d)  In  the  case  of  hand-wound  watches,  after-sales  service  facilities  have  already
 been  built  up  in  various  parts  of  the  country  and  are  being  continuously  expanded  to  meet
 customers’  requiremets.  Only  in  the  case  of  automatic  watches,  in  the  initial  period,  watches

 had  to  be  sent  to  Bangalore  for  service  and  were  returned  to  the  customers  after  about  20-25  -
 days.  Facilities  have  now  been  established  at  10  of  HMT’s  own  showrooms  and  six  authoris-

 ed  servicing  agents  at  different  parts  of  the  country  and  automatic  watches  are  being  serviced
 there  itself.  These  facilities  are  being  extended  further.
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 Written  Answers  to  Questions  July  19,  1978

 ——  a

 Closure  of  Narvapahar  and  Bhatin  Uranium  Mines  in  Singhbhum  District

 467.  ShriR.L.P.  Verma  :  Will  the  Minister  of  Atomic  Energy  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  working  of  Narvapahar  and  Bhatin  Uranium  mines  in  the  Singhbhum
 District  in  Bihar  was  discontinued  during  emergency;

 (b)  whether  crores  of  rupees  were  spent  to  make  these  mines  workable  but  their  closure
 has  created  many  problems  such  as  wastage  of  crores  of  rupees,  unemployrnent  of  adivasis:
 and  acute  shortage  of  uranium  required  for

 the  Dr.  Sarabhai  scheme;

 (c)  if  so,  whether  Government  propose  to  start  the  working  of  these  mines  without

 any  further  delay  with  a  view  to  meet  the  uranium  requiements  of  the  country;  and

 (d)  if  so,  by  what  time  and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  The  work  at  Narwapahar  and  Bhatin

 mining,  prospects  in  Singhbhum  district,  Bihar  was  discontinued  in  March,  1976  on  comp-
 letion  of  the  exploratory  work;

 (b)  (c)  &  (d)  Regular  mining  and  production  had  never  commenced  at  Narwapahar
 and  Bhatin  and  the  underground  developments  done  were  the  essential  for  a  comprehens-
 ive  and  complete  evaluation  of  the  deposits.  The  expenditure  incurred  in  this  regard
 cannot  therefore  be  considered  as  wasteful  or  unnecessary.  It  was  decided  to  close  down

 the  exploratory  operartions  on  technical  grounds.  Services  of  302  workmen  were  disconti-

 ued  in  March  1976  and  90  during  February,  1977  after  paying  them  compensation  and

 other  dues  as  admissible  under  the  rules.

 Government  do  not  propose  to  re-open  the  workings  at  Narwapahar  as  it  is  consi-

 dered  uneconomical.  However,  the  feasibility  of  working  Bhatin  as  an  ancillary  mine

 to  Jaduguda  is  presently  under  study  by  the  Uranium  Corporation  of  India  Limited.

 Adequate  plans  have  been  drawn  up  to  meet  the  uranium  requirements  for  country’s

 nuclear  energy  programmes,  which  include  exploratory  efforts  in  areas  of  the  country

 where  there  are  good  chances  of  getting  better  grades  and  workable  reserves.

 तापीय  विद्यत ह  संयंत्रों  में  नियुक्त  जर्मन  विशेषज्ञों  को  राय

 468.  श्री  Bloeto zate : देसाई  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  देश  के  तापीय  विद्युत  संयंत्रों  के  कार्यकरण  की  जाँच  करने  के  लिए

 नियुक्त  किये  गये  जमन  विशेषज्ञों  के  एक  दल  ने  इनमें  उपकरणों  ale  को  पुराना  आर  अन्तर्राष्ट्रीय

 स्तर  से  नीचे  का  पाया

 क्या  दल  ने  इन  एककों  में  अधिष्ठापित  क्षमता  के
 कम

 उपयोग
 का

 कारण  निम्न  स्तर  का

 बताया

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  अल्पकालीन  श्रौर  दीवकालीन  उपचारी  उपाय  किये

 ऊर्जा  मंत्री (att  पी०
 :

 पश्चिम  जमंनी  के  विशेषज्ञों  के  एक  दल  ने  श्रक्तूबर०

 1977  के  दौरान  भारत  में  तीन  ताप  विद्युत  केन्द्रों  का  दौरा  किया  उन्होंने  ऐसी  रिपोर्ट

 नहीं  दी  है  कि  इन  केन्द्रों  के  उपस्कर  तथा  इंस्टमेंटेशन  भ्रप्रचलित  श्रथवा  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  स्तरों  से  नीचे

 के  स्तर  के  हैं  ।

 दल  ने  यह  कहा  कि  कुछ  मामलों  में  उपस्कर  की
 निम्न

 उपलब्धता  में  योगदान

 करने  वाले  कारणों  में  एक  कारण  अपर्याप्त  भी  है  ।
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 28  1900  )  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर
 a

 इन  विशेषज्ञों  की  रिपोर्ट  athe  सिफारि  जहाँ  तक  व्यवहार्य  वहाँ  तक  तत्काल

 यन  संबंधित  विद्युत  केन्द्रों  को  भेज  दी  गई  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इनकी  सिफारिशें

 कार्यान्वित  किए  जाने  के  लिए  तत्परता  से  कार्यवाही  इन  सभी  विद्युत  केन्द्रों  में  कार्यान्वयन  कक्ष

 पित  कर  दिए  गए  प्रस्तावित  दीर्घकालिक  कोयला  तैयार  करने  उसे  लाभकारी  बनाने  तथा

 फोरमन  के  स्तर  तक  के  शिल्पियों  को  सभी  विधाओं  में  गहन  प्रशिक्षण  देने  के  बारे  में  ताप  विद्यत

 केन्द्रों  के  इंजीनियरों  श्रौर  प्रचालकों  के  प्रशिक्षण  को  T Tata  में  सुधार  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 बिजली  बोर्डों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  संवर्गों  को  समुचित  रूप  से  करके  तथा  विशिष्टीकरण

 को  बढ़ावा  देकर  बे  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  प्रबन्ध  में  सुधार  विद्युत  केन्द्र  के  केन्द्रीय

 विद्युत  वरिष्ठ  परामर्शदाताओं  art  प्रमुख  उपस्करों  इंस्ट्र  मेंटेशन  के  सप्लाई  sah  के  बीच

 हुए  समझौते  के  श्राधार  पर  तैयार  किए  गए  समयबद्ध  परियोजना  नवीकरण  कार्यक्रम  के  gaia  उपस्करों

 ate  ger AMAT  की  कमियाँ  दूर  करने  का  कार्य  हाथ  में  लिया  गया  है  ।

 सोटरयान  श्रधिनियम

 469. एस०  रामगोपाल  Bel:  क्या  नौवहन  wie  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विवार  मोटरयान  अधिनियम  व्हीकल  में  संशोधन  करने  का

 श्र

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  संशोधन  करने  का  विवार  है  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चान्दराम  हां
 ।

 विधेयक  का
 मुख्य  उद्देश्य

 यात्री  गाड़ी  सावंजनिक  गाड़ी  परमिट  तया  राष्ट्रीय  पर

 मिट  देने  के  बारे  में  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  शभ्रारक्षण  करने  ak  समाज

 के  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  व्यक्तियों  के  लिए  श्रारक्षण  करने  या  वरीयता  देने  श्रौर  यात्री  गाड़ियों

 में  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वाले  व्यक्तियों  को  दंड  देने
 की

 व्यवस्था  करना  कुछ  प्रन्य  महत्वपूर्ण

 संशोधनों  की  व्यवस्था  करने  को  भी  विचार  जो  निम्नलिखित हैं  :--

 मोटर  गाड़ी  के  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  स्थानाँतरण  या  उसके  स्वामित्व  का  हस्ताँतरण

 होने  पर  इसे  नया  पंजीकरण  नम्बर  देने  से  पहले  मोटर  गाड़ी  के  हस्ताँतरणकर्ता या  स्वामी

 ata  पंजीकरण  प्राधिकरण  से  प्रमाणपत्नਂ  प्राप्त  करना

 परिवहन  गाड़ी  से  भिन्न  मोटर  गाड़ी  के  पंजीकरण  प्रमाण-पत्र  को  वैधता  को  wale  पत्द्रह

 ay  करने  की  व्यवस्था

 बसों  श्रौर  ट्रकों  को  चलाने
 के  लिए  अलग  चालन  लाइसेंस

 व्यावसायिक  चालकों  से  faq  अन्य  चालकों  के  चालन  लाइसेंसों  की  वैधता  की  अवधि  को

 तीन  वर्ष  से  बढ़ाकर  पाँच  तप

 जिन  व्यक्तियों  को  परिवहन  गाड़ियाँ  चलाने  के  लिए  लाइसेंस  जारी  किए  जाते  उनके

 लिए  न्यूनतम  शक्षिक  तथा  wer  agar  निर्धारित  करने  का  अधिकार  राज्य  सरकारों को

 राजपत्र  में  अधिसूचना  जारी  करके  मोटर  गाड़ियों  को  देने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  सरकार

 को  वर्ण-समूह  भ्रावंटित  करने  तथा  अधिनियम  से  छठी  को  हटते  को

 केन्द्रीय सरकार  को
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 गाड़ियों  के  लिए  श्रखिल  भारतीय  परमिट  देने  के  मामले  में  भारतीय  पर्यटन  विकास

 राज्य  पर्यटक  विकास  राज्य  पर्यटन  विभागों  तथा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 स्वीकृति  प्राप्त  पर्यटक  कार  प्रचालकों  श्र  यात्रा  श्रभिकर्तात्रों  को  वरीयता

 देने  की  व्यवस्था  करना

 न्यायालयों  के  लिए  यह  ग्रनिवार  कर  देना  कि  वे  प्रथम  बार  श्रपसाध  करने  के  बाद  तीन

 वर्षों  के  भीतर  दूसरी  बार  या  उसके  बाद  भी  dar  ही  श्रपराध  करने  पर  जुर्माने  की

 निर्धारित  अधिकतम  राशि  के  कम-से-कम  एक  चौथाई  राशि  के  बराबर  जर्माना  लगाएं

 2.  संशोधनों  को  राज्य  परिवहन  विकास  परिषद  ak  सड़क  परिवहन  संबंधी

 इसकी  स्थायी  समिति  तथा  सड़क  परिवहन  उद्योग  में  ate  मोटर  गाड़ी  1939 के  संचालन  में

 भव  को  गई  कतिपय  कठिनाइयों  को  दूर  करने  में  रुचि  रखने  वाले  व्यक्तियों  संगठनों  से

 प्राप्त  सिफारिशों  पर  लागू  करने  का  प्रस्ताव

 Facilities  to  Prisoners  in  Jail  in  Union  Territories

 470.  Shri  Mrityunjay  Prasad:  Will  the  Minister.  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  facilities  to  under-trial  prisoners  of  higher  categories  imprisoned  in  the

 jails  of  Union  Territories  especially  in  Tihar  Jail  have  been  increased  in  respect  of  mainte-

 nance,  better  food,  clothing,  bed,  fan  in  summer,  heater  in  winter,  daily  newspapers  meeting

 with  the  family  members,  relatives  and  friends  if  so,  full  details  thereof,  and  whether  they

 can  get  Radio  and  Television  set  from  their  residences  and  use  them  in  the  jail

 (b)  whether  similar  facilities  are  being  proposed  to  be  provided  to  women  prisoners
 also;  and

 (c)  whether  arrangements  have  been  made  to  keep  the  under-trial  prisoners  separate

 from  those  convicts  who  suffer  from  contagious,  physical  and  mental  ailments  or  those

 convicted  on  account  of  heinous  crimes  such  as  murder,  fraud,  dacoity,  rape,  theft  smug-

 sling,  etc.  or  all  the  prisoners  can  be  detained  together  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal  Mandal) :  (a),

 (b)  and  (c)  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Hocse  in

 due  course

 चिछडे  जिले  भण्डारा  को  राज  सहायता

 471.  श्री  लक्ष्मण  राव  मानकर  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भंडारा  जिलें  को  झ्ौद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  gar  जिला  घोषित  किया  गया  है

 क्या  सरकार  से  इस  जिले  में  नये  उद्योगों  को  15  प्रतिशत  राजसहायता  भ्रथवा  15  लाख

 रुपये  की  राजसहायता  देने  के  लिये  किया  गया  ae

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  क्या  |. कार्यवाह  की

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (stadt  श्राभा  माईति )  वित्त गय  संस्थानों से  रियायती  faa

 की  सुविधाएं  प्राप्त  करने  हेतु  महाराष्ट्र  राज्य  के  भण्डारा  जिले  को  (%) Tact ararira  दृष्ट  रो  पिछड़ा  हनना  घोषित

 किया गया  है  |
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 श्रौर  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  under  को  है  कि  er  बातों  के  साथ-साथ

 भण्डार  जिले  के  पाँच  ब्लाकों  को  15  प्रतिशत  केन्द्रीय  विनियोग  राजसहायता  योजना  हेतु  प्राप्त

 करने  के  लिए  चुना  चूंकि  यह  La STaaT  योजना  श्रायोग  द्वारा  घोषित  तथा  राष्ट्रीय  विकास

 समिति  द्वारा  स्वीकृत  नीति  के  wha  नहीं  श्राती  थी  प्रत  इस  प्रार्थना  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया
 था

 कर्मचारियों  को  बहाली

 472.  श्री  ईश्वर  चौधरी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उन  सभी  कमंचारियों  जिन्हें  भूतपूर्व  सरकार  ने  राष्ट्रीय  स्वयं
 सेवक  संघ  श्रौर  भारतीय  साम्यवादी  दल  जैसे  संगठनों  के  साथ  सम्बद्ध  रहने  के

 कारण

 सेवा  से  निकाल  दिया  फिर  से  बहाल  करने  के  लिये  उपाय  किये

 क्या  किन्हीं  oer  राज्यों  ने  इत  बारे  में  पहल की  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  भज  सिह  :'  उन  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की

 बहाली  के  लिए  अनुदेश  जारी  किए  जा  चुके  जिनकी  सेवाएं  आन्तरिक  श्रापातस्थिति  के  राष्ट्रीय

 ay  सेवक  साम्यवादोंਂ  दन  )  सम्यवादों  दन  ),  जमायेव-इस्लामी

 तथा  मार्ग  जैसे  संगठनों  के  साथ  उनके  कथित  सम्बन्ध  होने  के  समाप्त  कर  दी  गई  थों  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  श्रनुदेशों  की  सभी  राज्य  सरकारों  के

 निर्देशन  तथा  सूचना  के  लिए  maior  कर  दी  गई  यह  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  का  कार्य  है  कि

 वह  समुचित  arias  करने  के  सम्बन्ध  में  विचार  करे  ।

 Setting  up  of  a  Heavy  Industry  in  Hoshiarpur

 473.  Chowdhry  Balbir  Singh  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Hoshiarpur  district  in  Punjab  has  been  declared  as  a  backward  district

 by  Government;

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  set  up  any  heavy  industry  in  Hoshiarpur
 district;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  ?

 try  of  Industry  ह  I The  Minister  of  State  in  the  Minis  OF  \  hrimati  Abha  Maiti):  (a)  Yes

 Sir.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Does  not  arise.

 बिहार  में  श्रौद्योगिक  केन्द्र  को  स्थापना  att  वित्त  पोषण  का  तरीका

 474.
 श्री  लखनलाल कपूर

 :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  विचार  देश  भर  में  जिला  उद्योग  केन्द्र  स्थापित  करने  का  है  ;

 यदि  तो  ta  केन्द्रों  का  स्वरूप  क्या  किस  क्षेत्र  में  किस  प्रकार  के  उद्योग  स्थापित

 किये  जायेंगे  झर  के  वित्त  पोषण  का  क्या  तरीका  होगा  ;

 क्या  बिहार  में  किन्हीं  केन्द्रों  की  स्थापना  की  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया  है  ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (staat  श्राभा  माईति  att  जी  लघु  ग्रामीण

 तथा  ग्रामीण  उद्योगों  स्थापना  करने  के  लिए  उद्यमियों  को  सभी  सेवाएं  तथा  सुविधाएं  दिए  जाने  at

 व्यवस्था
 की

 जा  रही  जिला  उद्योग  केन्द्रों  द्वारा  दी  जाने  वाली  सेवार  तथा  सुविधाओं  में  उपयुक्त

 योजनाओं  का  पता  संभाव्यता  प्रतिवेदनों  को  तैयार  मशीनों  तथा  उपकरण
 की

 सप्लाई  हेतु

 सहायता  कच्चे  माल  की  व्यवस्था  उधार  की  afar,  विपणन  के  लिए  सहायता  करना  तथा

 अन्य  विस्तार  सेवाए  शामिल  हैं  |

 भारत  सरकार  इमारतें  कार्यालय  फर्नीचर  तथा  गाड़ियों  आदि  के  लिए  5  लाख

 रुपये
 का  अनावर्ती  श्रनुदान  तथा  प्रत्येक  जिला  उद्योग  के  लिए  3.  75  लाख  रुपये  की  सीमा  तक  वाधिक  व्यय

 के
 75

 प्रतिशत  तक  श्रावर्ती  स्थापना  व्यय  का  वार्षिक  प्रदान  करेगी  ।

 और  केन्द्र  सरकार  ने  संलग्न  सूची  के  WTATS 2  बिहार  में  18  जिला  उद्योग  केन्द्र  खौले

 जाने  के  लिए  सहमति  दे  दी  1.0

 विवरण

 उन  जिलों  की  सुची  जिनमें  बिहार  सरकार  ने  जिला  उद्योग  केन्द्र  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  किया

 ee

 .  संथाल  परगना

 समस्तीपुर

 मुजफ्फरपुर

 चंपारन  पूर्व

 चंपारन

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16.  भोजपुर

 17

 18  थ
 पु

 श्रागरा से  प्रकाशित  होने  वाले  एक  दैनिक  समाचार  पत्र  का  प्रकाशन  बन्द  होना

 476.  थो  चित्त  बसु  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सैनिक  पब्लिक  धार्मिक  ore  द्वारा  आगरा  से  प्रकाशित  किये  जाने  वाले  एक  दैनिक

 समाचारपत्र  का  प्रकाशन  पाँच  वश  पूर्व  ae  कर  दिया  गया
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 क्या  श्रमिकों  द्वारा  उठाये  गये  विवाद  पर  निर्णय  करने  के  लिये  में  श्रम  न्यायालय  में

 एक  मामला पड़ा  था

 दी
 यदि  तो  क्या  श्रम  न्यायालय  ने  इस  बारे  मे  कोई  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  कया  निर्णय  लिया  गया  श्रौर

 उक्त  निर्णय  की  क्रियान्विति  के  लिए  सरकार  ने  wa  तक  क्या  कदम  उठाये

 सूचना  ate  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्राडवाणी
 :  सूचना

 एकत्रित  की  जा  रहीਂ  है  ate  उसको  यथा  समय  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जाएगा
 ।

 बदरपुर  तापीय  बिजली
 घर

 476.
 श्री  पी०  सुब्बया  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 बदरपुर  तापीय  बिजली  घर  चालू  हो  गया  प्र

 क्या  210  मेगावाट  के  एक  श्रन्य  यूनिट  का  निर्माण-कार्य  area  हो  गया

 ऊर्जा  मंत्री
 पो०  :  जी  बदरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र

 के  प्रथम
 चरण  को

 चालू  कर  दिया
 गया  इसमें  100-100  मेगावाट  की  तीन  यून्टि  हैं  ।

 मारी  पानी  संयं  t  में  उत्पादन  श्रारम्भ  होना

 477.
 थ्री  धर्मवीर  वशिष्ट

 :
 क्या  site  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 कोटा  sit  तलचर  में  हमारे  भारी  पानी  संयंत्रों  में  निर्धारित  कार्यक्रम

 के झनसा कि  उत्पादन  प्रारम्भ  न  होने  के  क्या  कारण

 देश  में  उत्पादन  के  अभाव  में  मद्रास  और  नरोरा  में  निर्माणाधीन  हमारे  परमाणु  संयंत्रों  की

 आवश्यकता  पूरो  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 प्रधान  मंत्री  सोरार  जो
 :

 भारी  पानी  का  उत्पादन  करने  की  प्रोद्योगिकी  नई

 तथा  जटिल  Tatalfea,  कोटा  ak  तलचर  में  लगाये  जा  रहे  भारी  पानी  संयंत्रों  में  भारी

 पानी  का  उत्पादन  करने  के  लिये  श्रपनाई  गई  प्रक्रियाओं  को  प्रयोग  भारत  में  पहलीਂ  बार  किया  जा  रहा

 यह  तथा  स्वदेशी  झर  विदेशी  स्रोतों  से  उपस्करों  की  श्रापू्ति  में  gm  कुछेक  भारी  उपस्करों

 के  परिवहन  में  उत्पन्न  उन  उपस्करों  में  से  कुछ  एक  का  खराब  बिजली  की  सप्लाई  में
 त  था

 उरवरक-संयंत्रों  से  संश्लिष्ट  गैस  के  मिलने  में  पड़ा  व्यवधान  तथा  हड़ताल  जैसी  भारी  पानी  संयंत्रों

 के  चालू  करने  में  हुई  देरी  के  मुख्य  कारण  हैं  ।

 arm  at  जाती  भारत  में  ही  तैयार  किया  गया  भारी  पानी  मद्रास  we  नरौरा  परमाणु

 बिजलीघरों को  दिया  जा  सकेगा
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 478. श्री  Wo  वाई०  कृष्णन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa  :

 क्या  विशेषकर  कर्नाटक  राज्य  में  सीमेंट  की  भारी  कमी

 क्या  श्राम  लोगों  को  सीमेंट  व्यापारियों की  दुकानों के  झागे  घंटों  खड़ा  रहना  पड़ता  है  तथा
 खाली  हाथ  लोटना  पढ़ता  शर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  का्ेवाही  की

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्राभा  से  1977-78  के  दौरान

 192. 80  लाख  मी०  टन  सीमेंट  का  उत्पादन  हम्ना  जो  अभी  तक  हुमा  सबसे  श्रघिक  उत्पादन  सबसे

 अधिक  उत्पादन  होने  के  बावजूद  मकान-निर्माण  सिचाई  तथा  विद्युत  श्रादि  क्षेत्रों  में  कार्यकलाप  बढ़

 जाने  से  सीमेंट  की  मांग  बढ़  जाने  के  कारण  देश  के  विभिन्न  भागों  में  सीमेंट  की  कमी  रही  अतएव

 कर्नाटक  राज्य  में  सीमेंट  की  कमी  पूरे  देश  की  कमी  का  ही  एक  aa  गत  पांच  वर्षों  में  राज्य
 को

 हर  तिमाही  में  भेजी  गई  सीमेंट  का  श्रौसत  1.  82  लाख  मी
 ०

 टन  1977  से  1978

 की  प्रवर्घि  में  भेजी  गई  मीमेंट  का  तिमाही  श्रौसत  2.15  लाख  मी०  टन  aa  से  1978  की

 तिमाही  में  इस  राज्य  को  2.89  लाख  मी०  टन  सीमेंट  का  श्राबंटन किया  गया  था  जिसमें  वे  वास्तव  में

 कारखानों  द्वारा  2.  34  लाख  मी  ०
 टन  सीमेंट  भेजी  जा  चुकी  सीमेंट  व्यापारियों  की  दुकानों  के  सामने

 जनता  को  घंटों  खड़े  रहने  तथा  खाली  हाथ  वापस  लौट  के  बारे  में  कोई  भी  जानकारी उपलब्ध

 नहीं  सरकार ने  देश  के  बाजारों  में  सीमेंट  की  उपलब+्यता  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्न  उपाय  किये  जैसे

 विद्यमान  एककों  का  उत्पादन  facet  से  नये  एककों  की  स्थापना  करना  तथा

 निर्माणाधीन  परियोजनास्ों  को  तेजी  से  पूरा  करना  शामिल  हैं

 बम्बई  गोदी  में  जहाज  घाट  पर  लगाने के  लिए  स्थान
 का

 480.  थ्रो  बाला  साहिब  बिखे  पाटिला
 :

 क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 ~
 क्या  उनका  ध्यान  24  1978  के  इकानामिक  टाइम्स  में

 बथे
 पोजीशन

 इन

 बाम्ज ह  |  कार्गो  ७ लडन  शिप्सवेट  एट  सीਂ  शोक  समाचार  को  शर  गया है  ;

 पत्तन  पर  भीड़भाड़  के  क्या  कारण  हैं  जिनकी  वजह  से  जहाजों
 को  लगभग

 एक
 महीने  तक

 पानी  में  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  site  बिलम्ब  शुल्क  aria  के  कारण  वित्तीय  घाटा  सहन  करना  पड़ता

 1  1978  से  विदेशी  जहाजों  पर  विदेशी  मुद्रा  में  कितनी  बिलम्ब  शुल्क  की  राशि  का

 भुगतान  करना

 क्या  बम्बई  पत्तन  पर  भीड़भाड़  से  बचने  के  लिए  Sera BY WET
 को

 oi |  पत्तनों
 पर

 भेजकर
 शौर

 माल  को  चढ़ाने-उतारने  की  गति  को  तेज  करके  ठीक  समय  पर  कायेवाही  नहीं  की

 यदि  तो  विदेशी  मुद्रा  में  विलम्ब  शुल्क  के  भुगतान  से  ae  भीड़भाड़  को  शीघ्र

 समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  ने  wa  तक  क्या  उपाय  किए  हैं
 ?

 ataga  att  परिवहन  wat  :
 हां

 भोड़-भाड़  के  मुख्य  कारण ये  हैं  :--

 (i)  बम्बई  पत्तन  वाले  जहाजों  की  संख्या  निरन्तर  बढ़  रही
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 (11)  बम्बई  में  सीमेंट
 श्रौर  खाद्य  तेल  के  भारी  —  जहाजों  को  _  बढ़

 गई  है  ।  इन  जहाजों  में  माल  की  मात्ना  अधिक  होने  के  उनसे  सामान  उतारने

 में  समय  भी  अधिक  लगता है

 (11)  बम्बई  पत्तन  का  उपयोग  करने  के  लिए  प्रयोक्ता  अभिकरणों  को  वरीयता

 (iv)  पाइलटों  ate  घाट  मास्टरों  द्वारा  सीमित  समय  तक  कार्य  करना

 (४)  श्रमिकों  की  समस्याएं  ।

 आम  माल  के  जहाजों  के  कारण  विलम्ब  शुल्क  नहीं  देना  पड़ता  विलम्ब  शुल्क  चार्टर  किए

 गए  जहाजों  द्वारा  ले  जाए  गए  भारी  माल  पर  व्यय  करना  पढ़ता  मोटे  अनुमान के  अनुसार  1-5-1978

 से  बम्बई  पत्तन  पर  रुके  खड़े  कच्चा  खाद्य  तेल  शौर  गंधक  से  भरे  faaet  ध्वज  पोतों

 पर  बिलम्ब  शुल्क  के  रूप  में  विदेशी  मुद्रा  में  55  लाख  रुपये  की  राशि  war  की  गई
 ।

 (7)  ate  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  सामधिक  weal  नहीं  की  हरक्षेत्र की  सीमा

 होती  जब  सीमेंट  ate  उव॑रक  जैसी  सामग्री की  बम्बई  क्षेत्र  में  ही  अपेक्षा  हो  तो  सामग्री-प्राप्ति का  ए

 मात्र  साधन  बम्बई  पत्तन  ही  होता  है  ।

 बम्बई  पत्तन  में  भीड़-भाड़  को  कम  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  ये  उपाय  शामिल  हैं
 माल  को  अन्य  पत्तनों  में  विभिन्न  बड़े  पत्तनों  में  माल  का  युक्तिसंगत  जहां  कहीं  संभव
 पानी

 के
 बीच  में  ही  बजरों में  माल  तट  पर  काम  करने  वाले  श्रमिकों की  संख्या में  वृद्धि और

 रेल  तथा  सड़क  साधनों  द्वारा  माल  भेजने  की  सुविधाओं  में  सुधार  ।  संबंधित  अभिकरणो ंके  साथ  भी  उच्च

 स्तर  पर  बातचीत  की  गई  है  ताकि  पत्तनों  में  माल  उतारने  a  उन्हें  भेजने  का  काम  शी  घ्नतापूर्वक  हो
 सके

 Hae  wet  fara  फ़रीदाबाद  को  रक्षा  सामग्रों  के  श्रदेश

 481.  ait  Bo  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  रक्षा  द्वारा  गत  अनेक  वर्षों  से  मेस  fara,

 फरीदाबाद
 को

 रक्षा  सामग्री  के  लिए  बड़ी  संख्या  में  oda  दिए  जा  रहे  हैं  ;

 क्या  उनको  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  वर्ष  1976,  1977  तथा  1978 में
 बिक्री  प्राधिकारियों  द्वारा  क् अ मसस  श्राटो  fer  पर  मारे  गये  छापों  के  दौरान  लाखों  रुपये  के  श्रायकर/बिक्री

 कर  का  श्रपबंचन  तथा  60  लाख  रुपये  के  जाली  सौदों  का  चला

 यदि  तो  रक्षा  प्रतिष्ठानों  हारा  मैसर्स  भ्राटो  freq  को  संख्या  में  meer देने  के  क्या

 कारण  ATT

 कर  रही  है  ?

 एसी  फर्म  को  संरक्षण  देने  के  क्या
 कारण  हैं

 जो  जाली  सौदों  तथा  अन्य  कदाचार  का  HT

 रक्षा  मंत्रालय
 में

 राज्य
 मंत्रो  शेर

 :
 से  भ्रपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 पंचवर्षीय  योजनाएं  तैयार  करने  के  लिए  राज्यों को  मार्गदर्शी  सिद्धांत

 482.
 श्री  एम०  कल्याण  ष्

 :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  यह  सच  है  कि  योजना  ने  पंचवर्षीय  योजनाएं  तैय  गर  करने १.  नग  के  लिए  राज्यों को
 मार्गदर्शी  सिद्धान्त  भेज
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 यदि  तो  उनका  चत  क्या  है  क

 क्या  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  ने  इन  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों को  भ्रस्वीकार कर  दिया है  शौर

 जब  तक  संसाधनों  के  बंटवारे  संबंधी  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्  की  उपसमिति  श्रपनी  सिफारिशों  को  प्रस्तुत

 नहीं  करती  है  तब  तक  उसने  श्रायोग  के  साथ  बातचीत  का  बहिष्कार  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 (7)  यदि
 तो

 उनका  व्यौरा  क्या है  तथा  उस  पर  सरकार  की  क्या प्रतिक्रिया है  ?

 प्रधान  मंत्रो  सोरारजी
 :  जी

 मा्गंदर्शी  सिद्धान्त  राज्यों  को  श्रपनी  योजना  के  प्रारूप  के  प्रस्तावों  को  तैयार  करने  में  मदद

 करने के  लिए  बनाए गए  जिससे  कि  वे  सामान्य  रूप  से  राष्ट्रीय  योजना  के  प्रारूप  के  अनुरूप

 उनमें  क्षेत्रीय  नीतियां  दी
 गई  प्राथमिकताएं  स्पष्ट  की  गई  श्रौर  शौर  सामाजिक

 सेवाओं  के  क्षेत्रों  में  जिनमें  परिशोधित  न्युनतम  श्रावश्यकता  कायक्रेंम  शामिल  निष्पादन  के  विशिष्ट  लक्ष्य

 बताए गए  हैं

 श्र
 पश्चिम  बंगा ल  सरकार  ने  यह  सुझाव  दिया  कि  पहले  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  को

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्  को  दिखाया  जाना  राज्य  सरकार  को  यह  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  राष्ट्रीय
 विकास  परिषद्  द्वारा  योजना  के  प्रारूप  में  बताए  गए  प्रमुख  उद्देश्यों  के  श्रनुमोदित कर  दिए  जाने  we

 योजना के  प्रारूप  में  इन  उद्देश्यों  को  पूरा  करने के  लिए  निर्धारित किए  गए  प्रस्तावों  का  सामान्य रूप  में  स्वागत

 किए  जाने  ma  राज्य  योजनाएं  dare  करने  के  काम  की  श्रोर  बढ़ना  श्रावश्यक  है  श्रौर  ग्रायोग

 द्वारा  जारी  किए  गए  AMaait  feat  से  इसमें  मदद  मिलेगी

 Expansion  of  A.LR.  Station,  Jabalpur

 483.  Shri  Sharad  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Jabalpur  station  of  All  India  Radio  is  being  expanded  on  large  scale;

 (b)  if  not,  the  time  by  which  Government  propose  to  consider  it;

 (c)  whether  there  is  any  proposal  to  set  up  a  Doordarshan  Kendra  (Television

 centre)  in  Jabalpur  in  future;  and

 (d)  if  not,  when  Government  will  consider  such  a  proposal ?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.  K.  Advani)  ;  (a)  and  (b)  A

 proposal  for  setting  up  a  permanent  Type  I  studio  at  Jabalpur  has  been  included  in  the

 Roll  on  Plan  (1978-83).

 (c)  and  (d)  Extension  of  T.V.  in  the  country  is  being  proposed  on  a  modest  scale

 because  of  limitation  of  resources  and  its  lower  plan  priority.  In  view  of  this,  there  is

 no  proposal  at  present  to  set  up  a  T.V.  Station  at  Jabalpur.  It  is  also  not  possible  to

 indicate  when  such  a  proposal  would  be  taken  up  for  consideration.

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स लिमिटेड  में  तालाबंदी

 4  84.  श्रीमती  पार्बती  कृष्णन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  fargeart  एरोनाटिवस  लखनऊ  में  हाल  में  तालाबन्दी  हुई  थी ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  तालाबन्दी  के  बाद  श्रमिकों  की  हड़ताल  हुई  ax
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 (7)  ‘af  तो  ssf  की  क्या  भाग  थी

 रक्षा  मंत्रालण  में  राज्य  dat  शेर  Fee)  जी  हां

 26  1978 के  हिन्दुस्तान  लि०  लखनऊ  प्रभाग  के  एक पर्यवेक्षक  कमंचारी  पर

 एक  कोमगार  ने  हमला  किया  ।  उस  WHA  ने  पुलिस  में  शिकायत  की  ate  कामगार  को  हिरासत  में  ले
 लिया  कामगार  को  हिरासत में  ले  लिए  जाने  के  बाद  प्रभाग  के  कामगारों ने  .2%7  1978  से
 काम  न  करने  की

 (ea On  हड़ताल  कर  दी  श्रौर  श्रादोतन  शुरू  कर  दिया  ।  इससे  स्थिति  तनावपूर्ण

 बनी  रही  चूंकि  हिन्दुस्तान  एरोनाटिक्स  लिमिटेड  के  प्रबन्धकों  के  जान  श्रौर  माल  के  खतरे  की  aia  हो

 गई  श्रौर  देखा  कि  उत्पादन  कार्य  नहीं  हो  सकता  है  इसलिए  उन्होंने
 4-5  1978 की  प्राधी  रात  से

 प्रभाग  में  तालाबन्दी  की  घोषणा  कर  दी  ।

 इसके  हिन्दुस्तान  एरोनाटिक्स  लिमिटेड  ate  कामगारों  की  यूनियन  के  बीच  द्विपक्षीय  समझौता

 हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  19  1978  को  पहली  पाली  से  तालाबन्दी  उठा  ली  गई

 जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता

 मद्रास  पत्तन  में  बाहरी  भाग  ले  निर्माण  के  लिए  परियोजना

 485.  att  के०  राममति  क्या  नोवहन  श्रौर  परिवहन  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  मद्रास  पतन  पर  बाहरी  भाग  के  निर्माण  के  लिए  एक  परियोजना

 को  स्वीकृति दे  दी  है  ; aK

 यदि  तो  उक्त  परियोजना  का  ब्योरा  कया  है  तथा  उसकी  पूर्ति  के  लक्ष्य  की  तारीख

 मया

 नोवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  (sit  चांद  :
 हां  ।

 बाहरी  बाजू  जिसमें  1005  मीटर  की  पनकट  दीवार  शामिल  है  मध्य  पश्रक्तूबर  से  मध्य

 जनवरी  तक  की  उत्त-पूर्वें  मानसून  भ्रवधि  के  दौरान  बाह्म  बन्दरगाह  में  गहन  डुबाव  वाले  जलयानों  के
 प्रबन्ध  के  लिए  झ्रावश्यक  प्रशान्त  ्रवस्था  की  व्यवस्था  करता  परियोजना  की  श्रनुमानित  लागत  774

 लाख  रुपये  है  श्रौर  इसकी  कार्य  mea  की  जारी  होने  की  तारीख  से  33  महीनों  के  समय  में  पुरे  होने

 की  संभावना है  ।

 तापोय  बिजली  घरों  में  कोयले  के  भण्डार  की  स्थिति

 486.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  चालू  वर्ष  में  गत  W4-o  महीनों  में  विभिन्न  तापीय  बिजली  घरों  में  कोयले  के  भण्डार

 की  दयनी य  स्थिति  से  ऊर्जा  मंत्रालय की  चिता  हो  रही  2;

 क्या  मंत्रालय  को  1978  के  जून  के  महीने  में  ater,  श्रोबरा  बिजली  घरों  सहित
 कम से  कम  11  बिजलीघरों  से  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  ;

 क्या  इन  रिपोर्टों  के  भ्रनुसार  कुछ  बिजलीघरों  में  केवल  एक  या  दो  दिनों  के  लिए  कोयला
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 यदि  तो  इस  कमी  के  मुख्य  कारण  क्या  ;  श्रौर

 (=)  कोयला  सप्लाई  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  कया  कायंवाही  की  जा  रही

 ऊर्जा  मंत्रो  पी०  से  उत्तरी  पश्चिमी  तथा  दक्षिणी  क्षेत्रों  के
 कुछ

 विद्युत  केन्द्रों  ने  1978  के  महीनों  में  कोयले  भण्डारों  में  भारी  कमी  श्रा  जाने  की  सूचना  दी  ।

 इन  केन्द्रों  में न्फ्क्  केन्द्र  भटिन्डा  भी  परन्तु  sac  नहीं  था  ।

 (*)  इन  विद्युत  केन्द्रों  के  कोयला  भण्डार  कम  होकर  निम्न  स्तरों  तक  आरा  जाने  के  निम्नलिखित

 कारण  हैं  लिंक  की  गई  कोयले  की  मात्ता  की  ढुलाई  कई  कारणों  से
 न  हो  पाना  जिसमें  सिलवाड़ा

 कामठी  तथा  सिंगरेनी  कोयला  खानों  में  वैगनों  की  कुछ  विद्युत  केन्द्रों  द्वारा  वैगनं  देर  से  छोड़े

 जाने  के
 कारण  वेगनों

 द्वारा  कम
 ढुलाई  कायें  ग्रादि |  तथा  (2)  कुछ  विद्युत  केन्द्रों  में  wafers  विद्युत

 दन  के  कारण  कोयले  की  अधिक  खपत  ।

 (4)  विद्युत  केन्द्रों  को  कोयले  की  सप्लाई  में  सुधार  करने  के  लिए  wae  कदम  उठाए गए  हैं  ।

 महत्वपूण कदम  नीचे  दिए  गए

 (1)  सिलवाड़ा  कामठी  तथा  सिंगरैनी  कोयला  खानों  में  हुई  हड़ताल  को  ध्यान  में  रखते हुए
 पश्चिमी  और  दक्षिणी  क्षेत्रों  के  कुछ  विद्युत  केन्द्रों  के  कोयले  के

 अ्रतिरिक्त  स्रोतों  से
 तब्थ  लिकों  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।

 (2)  आंध्न  मध्य  प्रदेश  पौर  बिहार  के  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  श्रध्यक्षों  को  सलाह

 दी  गई  है  कि  विद्यत  केन्द्रों  को  विशेषरूप  से  उन  विद्यत  केन्द्रों  कोयला  खानों

 से  60  किलोमीटर  की  दूरी  के  भ्रन्दर  कोयला  पहुंचाने  में  रेलवे
 के

 प्रयत्नों
 की  श्रनुपूर्ति

 करने  के  लिए  जितना  श्रधिक  कोयला  सड़क  मार्म  से  पहुचा  पहुचाएं  |

 रेलवे/कोल  इण्डिय्त  लिमिटेड  से  श्तुरोध  किया  गया  था  किः  उन  विद्युत  केन्द्रों
 को

 कोयले
 की

 सलाई  में  वे  उच्चतम  प्राथमिकता  के  आधार पर  दृद्धि  we

 (4)  विद्यत  केन्द्रों  के  कोयले  के  स्टाक  की  समुचित  रूप  से  मानिटर  करने  के  रेलवे
 as

 में  एक  नियंत्रण  कक्ष  की  स्थापना  की  गई  हर  रोज  बैठकें  की  जा  रही हैं  जिनमें रल

 विद्वत  कोयला  विभाग  शौर  केन्दीय  faaq  प्राधिकरण  के  प्रतिनिधित्व  भाग  लेते

 थ्रौर  जिन  fama  केन्द्रों  के  पास  कोयले  का  स्टाक  कम  हो  उनको  कोयला  पहुंचाने  लिए

 तत्परता  से  कार्यवाही  की  जाती है  1

 विस्फोटकों की  कमी  के  कारण  कोयले के  उत्पादन में  कमी

 487.  W  ato  ato  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  विस्फोटों  की  कमी  के  कारण  चालू  वर्ष  के  दौरान
 बदनों

 में  खुदाई
 का  कार्य रुक  गया

 यदि  तो  कया  भूमिगत  खानों  में  उत्पादन  कम  हो  गया है  तथा  विस्फोटकों  के  श्रायात  में
 कठिनाइयां  के  कारण  कोयले  की  कमी  दूर  करने  की  संभावनायें  धूमिल हैं  ;

 भ्रौर

 यदि  तो  इस  संबंध  नें
 क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  (%),  चालू  वर्ष  में  उत्पादन  में  ge

 विस्फोटक  पदार्थों  की  सप्लाई के  कारण  हुई  ।  कोल  इंडिया  लि०  ने  विस्फोटक  पदार्थों  की  सप्लाई

 बढ़ाने  के  लिए  इनका  are  से  श्रायात  करने  ak  इस  प्रकार  हर  स्थिति  का  मुकाबला
 करने  के  लिए

 कार्रवाई की  है  ।
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 ant में  तस्करों  att  नागाओं  का  पीछा  करने  का  भारत  को

 488.  श्री  यादवेन्द्र  क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 क्या  सरकार
 को

 भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री
 श्रौर  बर्मा  सरकार  के  बीच  हुए  एक  समझौते की  जानकारी  .

 हे  जिसके  श्रनुसार  भारत  को  बर्मा  के  भू-क्षेत्र  में  जाकर  विद्रोहों  नागाओं  अन्य  समाज-विरोधी तत्वों

 का  तेजी  से  पीछा  करने  का  श्रधिकार  दिया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  इस  श्रधिकार  का  उपयोग  करते  हुए  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  और  बर्मा
 सरकार

 के

 च  एसा  कोई  समझौता  नहीं  था

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 सलेक्शन ग्रेड  के  चपरासी

 489  ott  किरित  विक्रम  देव  वर्मन

 श्री  @towito  होड़े

 श्री  qo  एस०  पाटिल

 क्या  गृह  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंग  कि
 :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  sraarerai rere
 कार्यालयों  ने  दिल्ली  में  qq

 के  केन्द्रीय  सरकार के  कर्मचारियों के  सलेक्शन  ग्रेड  चपरासियों के  लिये  प्रारम्भ  करने  के  बारे  में  10

 1975 को  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किये  गये  मागंदर्शी  सिद्धांतों  को  लागू  नहीं  किया  है  ;

 यदि  तो  उन  कार्यालयों/विभागों  के  नाम  क्या हैं  जिन्होंने  उपर्युक्त  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  को

 तरह  लागू  नहीं  किया है

 प्रत्येक  श्रेणी  में  श्रेणी  चार
 के  विभागवार ऐसे  कितने  कमंचारी  है  जो  15  ad

 की  सेवा
 में

 उसी
 कैडर में  हैं

 (a)  क्या  कुछ  मंत्रालयों  ने  इस  कायें  के  लिये  शर्तें  रखी  हैं  जैस ेकि  निम्नतम  योग्यता
 मैट्रीकुतेशत

 frat  -

 रित  और

 प्रत्येक  विभाग दारा  इस  ग्रेड  के  क्मेंचारियों  को  सलैक्शन  ग्रेड  दिलाने  के  लिये  सरकार  का  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोन  सिह  पाटिल  )  :  (@),(7  तथा  भाग  (*)

 की  संदर्भ  .  वित्त  मंत्रालय  दारा  1977  में  जारी  किए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  से  न  कि  ad  1975  में  जारी

 किए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  से  ।  सूचना  दि ठ कल्नित  की  जा  रही  है  श्रौर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 सरकार ने  aren  जारी  किए  हैं  ate  सभी  विभागों  से  यह  आशा  की  है  कि  वे  उन्हें  लाग

 रोजगार  के  श्रवतसर  पेदा  करने  के  लिए  प्रशोवन  sain.  को  mMenga

 490.  asta  fag  क्या  उद्योग  मंत्रो  26  1978  के  warcifea  प्रशन  संख्या

 8234
 के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 तकनिशियनों  श्रौर  श्रमिकों  के  लिए  रोजगार  के-प्र  प्रधिक अवसर  पैदा  करने  के  लिए

 उद्योग की  पूर्ण  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  ake
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 aoe  के  far  कोर्ट
 sar  ar  ~  इस  उद्योग  में  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  कोई  प्रोत्साहन  देने  का

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 (atte  श्राभा  माईति  )  से  (  1977  में  देश  के  प्रशीतन

 उद्योग की  क्षमता  की  उपयोगिता  78 प्रतिशत रही  इस  उद्योग  की क्षमता  उपयोगिता  को  बढ़ाने के  लिए  कोई
 श्रम्यपाय  या  प्रोत्साहन  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 कर्मचारियों को  पदोन्नति  के  बारे  कोल  इंडिया  तथा  उसको  सहायक  को  oe

 491.  श्री  दिलोप  चक्रवर्तो  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे कि

 क्या  ऊर्जा  कोयला  विभाग  ने  प्रतिनिधि  यूनियन  द्वारा  दिये  गय  सुझावों .  की ग  अरव  हेलन

 करते  हुए  तौर  भ्रपने  स्वयं  के  लिखित  बचनों  का भी  उल्लंघन  करते हुए  तथा  बिना  किन्हीं  सिद्धांतों  के  कोल

 feat  तथा  उसकी  सहायक  कम्पनियों  के  प्रबन्धकों  को  कमंचारियों  तथा  सब-स्टाफ  की  qerata  करने  के

 अ्रनुदेश  दिये  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  वरिष्ठ  व्यक्तियों  के  दावों  का  श्रतिक्रमण  gare

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ;  शर

 saat
 यदि  तो  क्या  कोल  इंडिया  के  तथा  SAD  Tea  ना  योंकी  स्थिति  a

 सुधार  करने  के  लिए  प्रावश्यक  श्रनुदेश  दिये  जायेंगे  !

 ऊर्जा  मंत्री  (sto  रामचन्द्रन  )$  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कोल  इंडिया  लि०  गौर अ  उसकी  सहायक  कम्पनियों  में  पदोन्न  इस  उ  देश्य  के  लिए  निर्धारित

 प्रक्रिया के  अनसार  की  जाती  हैं  ।

 बृहत्तर  बम्बई  में  oral  को  क्रियान्वित

 492.  श्री  बीग्सी०  कामले  क्या  योजना  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 बृहत्तर  बम्बई  में  प्रत्येक  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  के  ्रन्तगंत  wa  वाले  क्षेत्र  में  गत  वर्ष  के  दौरान

 केन्द्रीय  बजट  के  ग्रघीन  कौन-कौन  सी  विभिन्न  योजनाएं  न्रियान्वित  की  ;

 बहत्तर  बम्बई  में  प्रत्येक  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  प्रत्येक  योजना  पर  वास्तव  में  कूल  कितनी  राशि

 सच  की गई

 इन  योजनाओं  से  मोटे  तौर  पर  किस-किस श्रेणी  के  लोगों  का  लाभ  शर

 इन  योजनाओं  को  झाम  लोगों  के  हित  की  योजनाएं  बनाने के  लिय  सरकार  क्या  काय  करने

 का  विचार है  ?

 प्रधान  मंत्रों  (at  मोरारजी  1977-78  के  लिए  केन्द्रीय  बजट  में  सभी  मंत्रालयों को  योजना

 स्कीमें  क्ञामिल  निनमें से  बहुत  कम  इतनी  स्थानिक  थी  कि  उनसे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  अ्रनुसार  निर्धारण  संभव

 हो  सके  ।  इनमें से  कछ  स्कीमें  सीध  केन्द्रीय  मंत्रालयों  द्वारा  निष्पादित  की  wear  स्कीमें  केन्द्रीय  प्रायोजित थी

 जिनके लिए  केन्द्र  हारा  धनराशि  दी  गई  श्रौर  जो  संबंधित  राज्य  सरकार  द्वारा  निष्पादित  की  .  खेद

 है  के  ate  भागों  के  उत्तर  के  लिए  सूचना  उपलब्ध नहीं  सभी  केन्द्रीय  योजना  स्कीमों

 से  बृहत्तर  बंबई  में
 संसदीय

 निर्वाचन  क्षेत्र  को  होने
 वाले  लाभों

 का  झंनुमान  लगाने
 के  लिए  श्रपेक्षित

 सूचना
 को

 एकल्र  करने
 ae

 प्रौर  उसकाਂ  विश्लेषण  करने  में  लगने  वाला  समंय  ग्रौर  होने  वाला  व्या  सूचना
 के

 महत्व

 के

 अनुरूप
 नहीं  होगा ।
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 be  रखाने  में  लगे  apa  को  gen  wate  उचपन  के  बीध  प्रनुपात

 493.  डा०  सरोजिनी  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें कि  :

 कारखाने में  Tfasorfta  तकुझों  की  संख्या  के  लिये न  लाभ  हानि बिन्दु  (  ब्रेक  इवन  प्वाइंट

 क्या

 (1)  गैर-सरकारी क्षेत्र  (2)  सहकारी  क्षेत्र  ौर  (3)  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम
 की

 मिलों  में  west

 की  संख्या  प्रौर  उत्पादन  के  बीच  प्रनुपात  में  कितना

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  aver  कताई  मिलों  म॑  हानि  लाभ  रहित  स्थिति

 wip  तथ्यों  पर  निभंर  जैसे  मिल  का  प्रधिष्ठापित  मशीनों  की  उत्पादकता  प्रयोग

 में  श्राने  वाले  कच्चे  माल  की  किस्म  तथा  उत्पाद  मिश्र  ।  किन्तु  सृत  कताई  मिलों  के  लिए  25,000  तकुवे

 लाभप्रद  माना  जाता  है
 ।  परन्तु इस  श्राकार  की  सूत

 की  कताई  मिल
 में

 भी
 हानि  लाभ  रहित

 स्थिति का  निश्चय  श्रन्य  कारकों  पर  निर्भर  करता है  ।

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  सभा
 पटल

 पर  रख
 दी  जाएगी  ।

 फरवका  क
 ~

 साथ  साथ  मध्यम  तथा  छोटे  उद्योगों को

 स्थापना  करना

 494.  श्री  शशाक  शंबर  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  इस  बात  कों  देखते  हुए  कि  केन्द्रीय  fara  प्राधिकरण  तथा  ऊर्जा  विभाग  ने  फरक्का

 सान्याल में  सुपर  तापीय  बिजली  घर  की  स्थापना  को  मंजूरी  दे  दी  सरकार  ने  फरक्का  के  दोनों  किनारों  पर  ऊपर

 की  शोर  तथा  नीचे  की  मध्यम  Ud  छोट  शभ्रौद्योगिक  उपक्रमों के  जो  वहां  स्थापित किए  जा  सकते

 हैं  प्रौर  जिनके  लिए  सुपर  तापीय  बिजली  घर  से  बिजली  पैदा  की  जा  सकती  है  श्रौर  दी  जा  सकती  योजना  तैयार

 करना  प्रारंभ  किया  है  ;

 बया इस  बारे  में  कोई  विशेषज्ञ  समिति  गठित की  गई  है  ।

 उद्योग  मंत्रालय  राज्य  मंत्रो  ( stterert  श्राभा  आर  :  फरक्का  के  सुपर  तापीय

 बिजलीघर  की  स्थापना  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार ने  भ्रपनी  मंजूरी  नहीं दीं  है  ।  प्रत  इस  क्ष  त्र  में  प्रौद्योगिक  एककों

 के  विकास के  लिए  एक  नक्शा  तैयार  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं

 र  पमीण  उद्योगों  का  विकास

 495.  श्री  के०ए०  राज  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  उद्योगों  के  बड़े  पैमाने  पर  प्रयोजनपूर्ण  विकास के  लिए  केन्द्र  ने  क्या  ठोस  योजनाएं

 बनाई हैं  ;

 शब  तक  किस  प्रकार  के  उद्योगों  का  विकास  किया  गया है  ate  हाल  में  विकास हेतु  किये  गये
 प्रत्यनों

 के
 परिणामस्वरूप  कितने  मूल्य का  प्रतिरिक्त  उत्पादन  हुआ  हैं  ;  और  7 ,

 गत  वर्ष  श्रौर  चालू  वर्ष  में  ऐसी  योजनाशओं  के  लिए  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  ;

 उद्योग
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  (attactt ater Atgct (a) श्राभा  साइतो  भारत
 सरकार

 ने
 ग्रामीण  उद्योगों

 का
 2.0

 c
 विकास  सुनिश्चित  करने  के  लिए  देश  के  सभी  जिलों  में  प्राव्स्थ।बद्ध  का्येक्रम  के  We  तग पात  नला oe  जि  उद्योग  केन्द्र  स्थापित

 करने  का  निणंय  लिया है

 67.



 Written  Answers  to  Questions  Asadha  28,  1900  (Saka)

 चूंकि  जिला  उद्योग
 केन्द्र  योजना  केवल  1978  से  शुरू  की  गई  है  प्रत  इस  श्रवधि  में  विकसित

 उद्योगों  का  ब्यौरा  तथा  उपलब्ध  श्रतिरिक्त  उत्पादन
 का  मुल्य ब  ताना  सम्भव  नहीं

 विगत  वर्ष  में  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  योजना  के  भ्रन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार ने  राज्य  सरकारों

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  231.  25
 लाख  रुपये का  अनुदान  तथा  357  लाख  रु०  का  ऋण  मन्जूर  किया  ।  जिला  उद्योंग

 केन्द्र  योजना  1978  से  चालू हुई  इस  योजना  Fadia  भारत  सरकार  प्रति  जिला  उद्योग  केन्द्र  को  5  लाख

 रु०  तक  अझनाब्रती  तथा  झावर्ती  अ्रनुदान  का
 75  जो  3.75  लाख  रु०  से  अधिक  नहीं  हो

 केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  करेगी ।

 श्रासाम-मेघालय  सीमा-विवाद

 496.  Wolo  संगना  :  क्या गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  aaa  ग्र  मेघालय
 के

 बीच
 कोई  सीमा  विवाद  ौर

 यदि  तों  समस्या  का  समाधान  करनें
 क

 लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 धनिकलाल

 :
 श्रौर  कामरूप ate  गोलपारा  जिलों

 झर  श्रसम में  मूकिर  पहाड़ी  जिले  के  1  झौर  2  खण्डों  में  गारो  झ्ाबादी  वाले  ग्रामों  को  मेघालय  को  स्थानान्तरित

 करने  के  बारे  में  समय-समय  पर  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  होते  रहते  तथापि  ग्रसम  श्रौर  मेघालय  के  बीच  सीमा  के

 बारे  में  इस  प्रकार  का  कोई  विवाद  नहीं है  ।

 Expenditure  on  Tours  performed  by  Shri  Sanjay  Gandhi

 Shri  Hukam  Deo  Narain  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased

 to  tefer  to  the  reply  to  the  Starred  Question  No.  68  on  the  6th  April,  1977  regarding  expen-
 diture’ on  tours  performed  by  Shri  Sanjay  Gandhi  and  state  :

 (a)  whether  Government  propose  10  take  action  to  recover  money  from  Shri  Sanjay

 Gandhi  spent  under  various  heads  on  his  tours  illegally;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal  Mandal) :

 (a)  and  (b)  The  expenditure  under  reference  was  incurred  by  the  State  Governments

 concerned  and  it  will  be  for  them  to  decide  whether  the  amount  or  any  part  thereof:  is

 recoverable

 According  to  information  furnished  by  the  Governments  of  Haryana  and  Himachal

 Pradesh  the  expenditure  in  this  regard  was  incurred  with  the  approval  of  the  compnetet

 authority  and  are  not  recoverable.  The  information  from  the  Governments  of  Andhra

 Pradesh,  Assam,  Bihar,  Karnataka,  Madhya  Pradesh,  Maharashtra,  Orissa,  Punjab,

 Rajasthan,  U-P.,  West  Bengal  and  Chandigarh  Administration  is  awaited

 लघु  उद्योगों  के  उत्पादन  के  लिए
 क्षेत्रों

 का
 श्रारन

 498.  श्री  ण  7 AVNaAa  :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लघु  ग्रामीण  क्षेत्र  उद्योगों  के  लिये  उत्पादन  के  कुल क्षेत्रों  के  आरक्षण हेतु  तथा  बड़

 gait  द्वारा  निर्यात  की
 श्रावश्यकता

 पर  ध्यान
 दिये  जाने

 के  बारे
 में  कोई  नीति  निर्धारित  की  गई  है  ;

 यदि  तो
 ब्यौरा  क्या

 है
 ;  शर

 यदि
 तो  इस

 बारे
 में

 अस्तिम  निर्णय
 कब  तक  लिया  जाय

 गा  :
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 उल्लोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्राभा  :  तथा  )  संसद  के  समक्ष  23  दिसम्बर

 1977 को  रखे  गये  Ae  नीति  सम्बन्धी  विवरण  में  उद्योग  के  विभिन  क्षेत्रों  सम्बन्धी सरकार  की  नीति

 स्पष्ट

 प्रश्न ही  नहीं

 कोयला का  उत्पादन

 499.  श्रो  पी०  एस०  रामलिंगन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  कि

 1977  से  श्राज तक  कोयले  का  कितना  मासिक  उत्पादन  ;

 गत  are  महीनों  में  कोयले  के  अभाव  के
 संबंध

 में
 शिकायतों

 के  क्या  कारण हैं  ;
 we

 विभिन्न  सम्बद्ध  मंत्रालयों  में  इस  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या
 समन्वय

 स्थापित  किया  गया

 है  कि  भ्रत्यावश्यक  जरु  को  पुरा  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  ढील  न  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  जानकारी  नीचे दी  गई  है
 :---

 लाख  टन

 1977  |  न्  92.08

 1977  100.67

 1977  98.40

 1977  77, 45

 1977  76.49

 1977  76.88

 1977  76.84

 1977  76.82

 1977  79.39

 76.36 1977

 1977  79.52

 1977  91.65

 1978  95.13

 1978  99.63

 19  103.13

 1978  78.60

 1978  76.76

 1978  ह  77.  50

 1977  Rant  नान के ग्रांकडे  अनन्तिम  हैं )

 कुछ  छोटी-छोटी  सीमित  जगहों  को  छोड़कर  कोयले  की  श्रामतौर  से  कमी  नहीं  फिर  भी

 पिछले  कछ  महीनों  में  कोयले  के  उत्पादन  श्रौर  सप्लाई  में  कभी  हुई  है  जिसके  कारण  fara  फेल
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 बड़ी  संख्या  में  कामगारों  a  गैरहाजिरी  ,  विस्फोटक  पदार्धों  की  सिंगरौली  कोयला  ga  में  श्रमिकों  की

 हड़ताल तथा  कुछ  कोयला  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  मात्रा  में  वैगन  न  मिलना

 रेल  तथा  उद्योग  बिजली  कोयला  कम्पनियों  ww  सम्बद्ध  लोगों  में

 तम
 समन्वय  रखा जा  रहा  है  प्रौर  जल्दी  जल्दी  बैठकें की  जा  रही  इस  बारे  में  ऊर्जा  मंत्री  ने  पिछली  बैठक

 व  1978  को  बुलाई थी  ।

 सड़क  निर्माण  योजना  के  द्वारा  रोजगार  के  श्रवसर  पेदा  करना

 500.  श्री  रागावेलू  मोहरंगम :  क्या  नौवहन  atc  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 क्या  सरकार को  मालूम  है  कि  सड़क  निर्माण  की  व्यापक  योजना  द्वारा  रोज़गार  के  अवसर  पदा

 होने  की  भारी  संभावनाएं  हैं  ;  az

 यदि  तो  सड़क  निर्माण  के  लिए  सरकार  की  वास्तविक  योजनाएं तथा  कार्यक्रम  कया  हैं  ate

 इन  योजनाओ ंमें  कौन-कौन  से  राज्य  शामिल  किए  गए  है  ।

 नौवहन श्रौर  परिवहन  मंत्रो
 चांद  :  a

 समस्त  देश
 की  सड़कों  के  लिए

 1978-83  योजना  में  केन्द्रीय  क्षेत्र में  683  करोड़  रुपये

 राज्यक्षेत्र  में  1500  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  भ्रस्थायी तौर  पर  से  की  गई  है ंQIN
 परस्त द्  Q ~~  इस  योजना  को  अ्रभी तक तक

 अंतिम रूप  नहीं  दिया गया  है

 श्राकाशवाणी में  शक्ति  वालें  ट्रांसमीटर  लगाया
 जाना

 501.  श्री  पी०  कानन :  क्या
 सूचना  nit  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  श्राकाशवाणी  के  ट्रांसमीटर
 ज़ैसे  श्रपने पड़ौसी  देशों  के  ट्रांसमीटरों  की  तुलना

 में  बहुत  कमजोर  हैं  ;  ale

 यदि  तो  देश  की  बढ़ती हुई  WTagqHary  को  देखते
 हुए  श्रौर  अधिक  शक्तिशाली  ट्रांस

 मीटर  लगाने  के  लिये  क्या  कदम  उठायें  जा  रहे  हैं  ?

 सुचना  wit  प्रसारण  मंत्रो  लाल॑  कृष्ण  श्रांडबाणी :  भारत  ate  पड़ौसी  देशों  के  ट्रांस

 मीटरों  की  शक्ति  ate  उनकी  संख्या  के  बारे  में  उपलब्ध  नवीनतम सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है
 |

 रेडियो  स्टेशनों  की  मीडियम  ट्रांससीटर  शक्ति  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  योजनाएं

 कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  :--

 (1)  श्रीनगर
 ट्रांसमीटर  की

 शक्ति  20  किलोवाट  से  बढ़ाकर  200  किलोवाट  करना ।

 (2)  शिलांग  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  1  किलोवाट  से  बढ़ा  कर
 100

 किलोवाट  करना
 |

 (3)  ऐजवाल  ट्रांससीटर  की  शक्ति  10  किलोवाट  से  बढ़ाकर  20

 किलोवाट

 करना
 |

 की
 इसके  श्रलावा  श्रनवरत  योजना  (1978-83)  के  मसौदे  में  12  मीडियम  ट्रांसमीटरों

 शक्ति  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है
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 28  ग्राषाठ  1900  )  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 197-78  के  लोक  सभा  अतारा रा  कित प  प्रश्न  501 क  भाग

 के
 क  उतर  म  उल्लिखित  विवरण  ॥

 सीडियम  वेव

 द्रॉसमोटर ——

 1000  750  500  300  AU)  150  120  100  50  25  20
 £

 fro  fro  Tho  पक ८ Imo  fro  fF 0  fio  कि०  कि०  कि०्वा०

 वाज  वा०  वा०  वा०  वा०  वा०  वा०  वा०  वा०  वा०

 2  बक नला  13  12  97

 श्रीलंका  बननाणाण  11

 बाग्लादेश  ाा  15

 नर न  का  नला

 माग  11

 चीन  .  8  65  104  लगभग

 700

 शाट  qq

 250  200  150  120  100  50  35  20

 fFoaro  कि०वा०  कि०वा०  कि०्वा०  fRodATo  fRoato  fF oo  fRoaTO

 «न

 भारत  21

 श्रीलंका  ae  11.0

 बांग्लादेश

 पाकिस्तान  ाा  5  गफ

 चीन  >  |
 सुचना  ः

 उपलब्ध  नहों  ह  |

 रामानन्दपुरम  के  पिछड़े  के  विकास  के  लिए  faata  तथा  सहायता

 502.
 श्री

 टो०  त्यागराजन
 :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  तमिलनाडू  रामानदपुरम  के  पिछड़े  क्षेत्र  के  विकास  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  भमिका

 निभाई  गौर  गत
 तीन

 वर्षों  के  दौरान  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितनी  वित्तीय  तथा  तकनीकी  सहायता
 प्रदान की
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 Written  Answers  to  Questions  Asadha  28,  1900  (Saka)
 ee ee

 क्या  सरकार  ने  इस  जिले  प्रचुर  संख्या  में  पाये  जाने  वाले  पनई  ( (atte) पेड़ों  से

 प्रद  का  निर्माण  करने  की  भारी  संभावनात्रों  का  श्रध्ययन  किया  है
 ;  ait

 यदि  तो  ऐसे  निर्माणों  का  विकास  करने  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  गई  है  प्रथवा

 करने का  विचार  है

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (stadt  सुचना  इकट्ठी  की  जा

 रही  है  भ्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 Opening  of  Industrial  Centres  in  Chhattarpur,  M.P

 503.  Shri  Laxmi  Narain  Nayak:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state

 whether  the  work  of  setting  up  of  an  industrial  centre  in  Chhattarpur  district  has  been

 tarted  during  the  current  year  and  the  names  of  the  industries  started  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti)  :  Chhatt  arpur

 is  one  of  the  districts  approved  under  the  Centrally  sponsored  scheme  of  District  Indus-

 tries  Centres  in  Madhya  Pradesh.  Earlier  this  District  was  covered  under  the  Rural

 Industrial  Projects  Programme  and  a  variety  of  small-scale  &  rural  industries  have  been

 promoted  and  assisted  under  the  RIP  programmes

 पश्चिम  बंगाल  में  प्रौद्योगिक  प्रगति  में  ara

 504.  श्री  राजकृष्ण डान  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उच्चतम  परम्परागत  दक्षता  तथा  प्राकृतिक  संसधनों  की  होने  के  बावजूद

 पश्चिम  बंगाल  के  प्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  पुरे  देश  की  तुलना  में  गत  दशक  में  श्रौद्योगिक  प्रगति  में  लगातार

 तेजी  से  ह्वास  हा  है

 (a)  यदि  at [,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 भारत  के  wrarihres  में  गत  दस  वर्षों  में  wey  राज्यों  की  तुलना  में  पश्चिम  बंगात
 का  स्थान  क्या  रहा  है

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झामा  माईति  से
 सुचना  इकटठी  की  जा

 रही  है  श्रौर  सभा  पटल  पर  रख
 दी

 जाएगी
 ।

 Production  of  Small  and  Cottage  Industries

 505.  Shri  Yuvraj  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state

 (a)  whether  small  and  cottage  industries  make  production  on  large  scale  and  if  so

 the  total  number  of  produced  as  also  the  value  of  the  production  made  by  them  annually;

 (b)  the  percentage  of  production  made  by  the  small  and  cottage  industries  of  the

 total  national  industrial  production;  and

 (c)  the  contribution  of  smal!  and  cottage  industries.in  the  total  export  trade  of  the

 country  ?
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 19  1978  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry
 of

 Industry
 नशा

 y  (Shrimati  Abha  Maiti) :  (a)  to
 (c)

 Sector  No.  of  Factories  Value  of  production

 (Rs.  lakhs)
 sar

 73-74  74-75  75-16  73-74  74-75  -76
 a

 53  24.0 Small  Scale  50,370  54.0  374.  499,  150  571,043  682,293

 (83.0)  (78  .  4)  (75.8)  (25.5)  (21.9)  (22.9)

 Large  Scale  6,255  6,882  6,149  1451,314  2003,138  2210,528

 (9.7)  (10.7)  (8.6)  (74.2)  (76.7)  (74.0)

 Unspecified  4,662  6,965  11,182  6,337  35,720  93,8

 (7.3)  (10.9)  (15.6)  (0.3)  (1.4)  (3.
 सड

 TOTAL  26,09,901  2986,645 64,133  64,217  71,705  1956,801

 (100.0)  (100.
 0)  (100.0)  mon

 0)
 (100.  0)

 (100.0)
 ना

 Note  (1)  Figures  in  brackets
 percentage

 share  to.  the  total.

 (2)  Source :  CS.O.  Annual  Survey  of
 Industries.

 (3)  The  definition  of  Small  Scale  Industrial  unit  in  operation  during  ASI,  1973-74

 and  1974-75  was  in  terms  of  capital  of  Rs.  7.5  lakhs,  पा  less  in-original  value

 of  plant  and  machinery  and  upto  Rs.  10  lakhs  or  less  during  1975-76

 This  information  is  based‘on  the  Annual  Survey  of  Industries  published  by  CSO

 and  is  latest  available  information  in  this  regard.  No  information  is  available  in  regard
 to  cottage  industries  It  may  be  added  that  the  annual  survey  of  Industries  does  not

 cover  the  entire  small  scale  560107  tut  only  the  factories  registered  under  the  Factoris  Act

 होम

 506.  श्री  श्रहमद  हुसेन  :  क्या गृह  मंत्री  यह  aaa  की  कृपा  करेंगे  कि

 a  तक  राज्यवार  भर्ती  किये  गये  होमगाड  के  wag  सेवकों  की  संख्या  के  ग्रांकड़े  क्या  हैं
 > श्रौर  इस  वर्ष  के  wa  तक  उसकी  संख्या  कितनी  वद्धि  होने  की  संभावना  ्

 क्या  सरकार  का  विचार  उद्देश्यों  विशेषकर  सीमावर्ती  राज्यों  पूरा  करने  के

 लिये  vat  सेवकों  की  सेवाओं  का  प्राय  उपयोग  करने  हेतु  एक  योजना  श्रारम्भ  करने का  है  जिससे

 विशेषकर  इस  बेरोजगारी  की  स्थिति  में  स्वयं  सेवक  परिवार  के  पालन  के  लिये  उचित  प्राय  asa

 कर  सकें ;  भ्रौर

 तत्संवन्धी  ब्यौरा  क्या  है  att  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  किये  गये  पत्र  व्यवहार  का

 ब्यौरा है  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  :  wa  राज्यवार भर्ती  किए  गए

 होम  qs  के  स्वयं  सेवकों  की  संख्या  परिशिष्ट  में  दी  गई  प्रत्येक  राज्य  में  होम  गाड  की

 प्राधिकृत  संख्या  का  लक्ष्य  परिशिष्ट  के  कालम  3  में  दिया  गया  है  जहां  बढ़ाई  हुई  संख्या  कम  है

 वहां  लक्ष्य  तक  संख्या  बढ़ाना  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व  है  ।

 झ्र  जी  सरकार  के  विचाराधीच  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  ।  होम  गाड  उन

 लोगों  का  स्वयंसेवी-'बल  है  संगठन  के  लिए  श्रपना  खाली  समय  देते  हैं  ।  होम  गाडे  को  सौंपा
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 Written  Answers  to  Questions  July  19,  1978
 क  निल a

 गया  ‘surat  सुरक्षा  बनाए  रखने  के  लिए  पुलिस  के  सहायक  के  खप  में  सेवा  करना
 शर  किसी

 भांति  के  श्रापातकाल  में  समाज  की  सहायता  करना  है
 !

 इस  संगठन  का  उद्देश्य  रोजगार  श्रथवा  बेरोजगार

 व्यक्तियों  को  उपयुक्त  प्रदान  करना  नहीं  है  ।  होम  गार्डों  को  जब  वे  बुलाए  जाते
 5  रु०  प्रति

 दिन  ड्यूटी  भत्ता  दिया  जाता  है  ।  श्रापातकाल राहत  सामाजिक  कल्याण  कानून

 व्यवस्था  के  सीमा  गश्त  जव  श्रपेक्षित  हो  ak  युद्ध  ate  शान्ति  के  समय  सीमावर्ती
 गांवों  में

 स्थानीय सुरक्षा  प्रदान  करने  में  होम  met  के  प्रभावी  उपयोग  के  लिए  सभी  राज्य  सरकारों  को  विस्तृत

 दिए  गए  हैं

 परिशिष्ट

 ह  ८  का  बढ़ीं  हई  संख्या श्रोर  लक्ष्य

 es
 लक्ष्य राज्य/सिंघ  शासित  क्षेत्र  बढ़ी  हुई

 स०
 eee  ee  ह  वात

 988 1.  प्रदेश  11730

 18552  18552

 बिहार  71825  6168

 45280  41265

 5  12750  11660

 हिमाचल  प्रदेश  7650  6444

 जम्मू  तथा  4021  1500

 17088 8.  मध्य  प्रदेश  17000

 9.  646  345

 10.  महाराष्ट्र  51000  47089

 11.  मणीपुर  3086  3086

 2308  1464 12.  मेघालय

 13.  कर्नाटक  17000  14905

 14.  उड़ीसा  14875  14739

 5.  पजाब  31450  31289

 16.  25500  19793

 3825  2761 17

 18  तमिलनाड  10566  9592

 19.  उत्तर  प्रदेश  112200  122054

 0.  पश्चिम  बंगालਂ  42500  27034

 595  595 21.  WIT  निकोबार  द्वीपसमूह
 22.  चंडीगढ़  *  1029  1026

 23.  दादर  WT  नगर  हवेली  न्  220  10

 7477 24.  दिल्ली  क  न्  9350

 25.  400  317

 26.  लक्षद्वीप  ry  100

 27.  पांडिचेरी  *  क  |  440  422

 220 28.  सिक्किम  660
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 OTaTs,  1900 (  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 कपास  को  घटिया  किस्म  st  acta

 507.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय :  क्या  उद्योग  मंत्री  22  1978
 के  भ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या

 275  के  उत्तर  के  संबन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मांगी  गई  जानकारी  इस  बीच  usa  हो  गई  है  ;  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 शौर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  तथा  उसमें  कितना  समय  लगेगा  ;

 इस  समय  कितनी  तथा  कितने  मूल्य  का  कपास  उपलब्ध  >
 ४  तथा  यह  कब  तक  रहेगा

 क्या  कुछ  मिलों  में  विभिन्न  किस्मों  के  कपास  को  मिला  दिया  जाता  है  तथा  उसका

 बोग  किया जाता  है  यदि  तो  ऐसे  मिलों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  प्रत्येक  मामले  में  किस-किस  किस्म
 की

 कपास  को  मिलाया जा  रहा  है

 मिलों  में  नियकत  होने  वाले  कपास  खरीद  श्रधिकारियों  की  प्रहें ता एं  क्या  हैं  तथा  क्या  उनको

 केवल  ऐसे  लोगों  से  कपास  खरीदने  का  अधिकार  प्राप्त  जिनके  बारे  में  कपड़ा  निगम  के  Hera  द्वारा

 सिफारिश की  जाती  यदि  तो  क्या  इन  लोगों  से  घटिया  किस्म  का  कपास  खरीदने  पर  खरीद

 ufesrfeal ay water feat var 2, को  बर्खस्त  किया  गया  यदि  तो  कितने

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  श्रपेक्षित  जानकारी  aaara PTs

 विभाग  को  22  1978  को  हीं  भेजी  जा  चकी

 इस  समय  सहायक  मिलों  के  पास  40  लाख  रुपये  मूल्य  की  लगभग  2,000

 रुई  की  गांठें  उपलब्ध  हैं  तथा  ये  करीब  7  दिनों तक

 राष्ट्रीय  वस्त्र  म०  प्र०  की  सभी  7  घटक  मिलों  में  ऐसा  किया  जा  रहा

 इसका  ब्यौरा  निम्नलिखित  a

 कि  eee,

 नम्बर
 )

 40  एस

 28  एस  1.  दिग्विजय|  1007/60  %4  विसकोस|  10%

 2.  रच-4|  20  109%

 22  एस  ०झो०्/ए  51940.0  50

 18  एस  )  वी-797|  100%

 14  एस  ०  )  [80  wba  वस्ट|  20%
 Fe  ee  nt  tne

 मिलों  में  कपास  खरीद  श्रधिकारियों  की  नियुक्ति  नहीं  की  गयी  यद्यपि  कुछ  सहायक

 कपास  चयनकर्ताओं  को  नियुक्त  किया  गया  है  ।  किसी  भी  मिल  शभ्रधिकारी  को  कपास  की  खरीद  के  लिए

 यक्तिगत  रूप  से  भझ्रधिकृत  नहीं  किया  है  ।  श्रध्यक्ष-एवं-प्रबन्ध  निदेशक  कपास  की  खरीद  के  लिए  व्यक्तियों
 की

 सिफारिश  नहीं  करता  है
 ।

 रुई  को  खरीदने  के  लिए  चूनी  हुई  रूई  के  नमूनों  की  प्रयोगशाला  परीक्षण

 रिपोर्ट  के  आधार  पर  एक  समिति  द्वारा  सिफारिश  की  जाती  है
 ।

 समिति  द्वारा  स्वीकृत  नमूनों  की  तुलना

 में  घटिया  किस्म  की  रूई  खरीदने  के  लिए  एक  सहायक  कपास  चयनकर्ता  की  सेवायें  समाप्त  कर  दी  गई

 थी  ।  तीन  श्रन्य  सहायक  कपास  चयनकर्ताओं  के  खिलाफ  विभागीय  कार्यवाई  की  गई  है  ।
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 Written  Answers  to  Questions  Asadha  28,  1900  (Saka)
 $$ अ  =  णा

 प्रदूषण  फंलाने  वाले  उद्योगों  का  विकसित  देशों  से  भारत  को  स्थानान्तरण

 508.  फतह  सिंह  राव  गायकवाड़  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  समाचारपत्ों  में  छपे  इस  समाचार  की  ae  दिलाया  गया  है

 श्रध्ययन  के  प्रदूषण  फैलाने  वाले  13  उद्योगों  को  श्रत्यन्त  विकसित  देशों  से  भारत
 में

 किन्हीं  स्थानों  पर  स्थानान्तरित  करने  का  विचार  है

 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  श्रौपचारिक  प्रस्ताव  प्राप्त  ear  है  श्रौर  क्या  ये  समाचार

 ठीक  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  श्रतिरिक्त  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  भ्रथवा  प्रदूषण  फलाने  वालें

 ऐसे  ada  संयंत्रों  को  विकसित  देशों  से  ऐसे  स्थानों  जहां  प्रदूषण सहन  करने  का  स्तर  अधिक  हू

 स्थानान्तरित करना  उचित  समझती  है  ;  atc

 यदि  तो  सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  दृष्टिकोण  झथवा  नीति  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  श्राभा  माईति  संयुक्त  राष्ट्र  के  सम्मेलन में

 विकास  पर  पर्यावरण  सम्बन्धी  तथा  व्यापार  एवं  विकास  पर  पड़ने  वाले  उनके  प्रभाव

 के  एक  मामले  का  पेश  किया  गया  था  जिसमें  भ्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  उन  तेरह  प्रकार  के  उद्योगों

 का  उल्लेख  किया  गया  था  जिन्हें  विकसित  देशों  से  भारत  के  स्थानों  में  स्थानान्तरित करने  पर  विचार

 किया  जा  सकता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  को  wit  तक  कोई  भी  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुमा  है
 ।

 ate  प्रश्न  ही  नहीं

 विद्यत  परियोजनाश्रों के  लिए  कोयले  को  दलाई

 510.  श्री  माघलाराव  सिधिया  :  व्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विद्यत  परियोजनाओं  के  लिये  कोयले  की  कम  ढुलाई  के  कारण  देश  भर  में  कुछ  विद्युत्
 परियोजनाओं  में  विद्यत  के  उत्पादन  में  बाधा  aes  थी  ;  झौर

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  परियोजनाओं  के  लिये  ढोये  गये  कोयले  की

 तुलनात्मक मात्रा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  रामचन्द्रन  :  पिछले  कुछ  महीनों  के  दौरान  कोयले  की
 ढुलाई  कम  होने

 के  कारण  कुछ  विद्युत  केन्द्रों  में  च्  उत्पादन  में  बाधा  पड़ी  थी
 ।

 पिछले  तीन  वर्षों  wait  1975-76,  1976-77  1977-78  1978  के

 दौरान  ves  हुए  परन  विद्युत  al  के  बारे

 मं

 कोयले  उबो  वास्तविक  और खपत  दिखाने  | वाला  विवरण  संलग्न
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर 19  1978

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्  1975-76,  1976-77  1978  के  दौरान  ताप  विद्युत  केन्द्रों  कें

 बारे  में  कॉयले  के  उसको  वास्तृविक  प्राप्ति  we  खपत  दिखाने  वाला  विवरण

 (airs  मीटरी  टनों  में )

 ण
 खपत

 ताप  विद्यत  केन्द्र  का  नाम  ग्रावटनत  वास्तविक  प्राप्ति

 स०
 ———————  णणलण

 कोराडो

 478403  727558 1975-76  760000

 1976-77  1305000  1089100  1102600

 1977-78  1689000  1391659  1527723

 खापरखडा
 387540 1975-76  590000  478403

 180000  352900  375100 1976-77

 1977-78  315000  350396  368399

 1975-76  1780000  1582343  1435316

 1635200 1976-77  1875000  1589900

 1977-78  1852000  6694121  1480279

 1975-76  1976 में  चालू  की  गई  थी

 1976-77  420000  191500  194600

 1977-78  480000  335897  320744

 गांधीनगर

 1975-76  1977  में  चालू की  गई  थी

 1976-77

 1977-78  400000  265761  242072
 ae

 agi  श्रेणी  के  कर्मचारियों की  पदोन्नति

 511.
 श्री  हो०  श्रमात

 :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रेंगे कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  विश्वविद्यालय  से  रतन  परीक्षा  में  पास  करने

 के  उपरान्त  भ्रंप्रे्नी  में  मेट्रिक  की  परीक्षा  पास  करने  वाला  गक्ति  भारत  सरकार  भारत  सरकार  के

 उपक्रमों  में  aga  श्रेणी  सेवा  से  कलक  में  सेवा  पदोन्नति  पाने  के  लिए  पात्र  है
 ;

 भौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्रों  ata  सिंह  aa  जिस  व्यक्ति  ने  पंजाब

 fara  विद्यालय से  भरंप्रेजी  मेट्रीकुलेशन  परीक्षा  ate  रत्न  में  परीक्षा  पास  को  हो  वह
 que Hare  नहीं  होता  क्योंकि  दो  विषयों में  भाषा

 संबंधी  प्रवीणता
 की  a  |  हि  दि  मैट्रीकलेट के  बराबर  नहीं
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 es

 माना  जा  सकता
 ।  मेट्रीकलेशन  अ्रनेक  विषयों  पर  झाधारित ज्ञान  के  स्तर  का  बोधक  होता  सामान्यतः

 वर्गीय  सेवाग्रों  के  लिए  निर्धारित  ada  मैट्रीकलेशन  इसलिए  मैट्रीकलेशन  स्तर  केवल  दो

 का  ज्ञात  रखने  वाले  लिपिक  वर्गीय  सेवाओं के  पदों पर  नियुक्ति  के  लिए  पात्र  नहीं  हैं  ।

 खनन  श्रौज्ञारों  के  में  सोवियत  रूस  के  साथ  समझौता

 512  डा०  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बातने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  खनन  ग्रौंजा रों  के  मामले  में  सोवियत रूस  के  साथ  समझौते  पर  हस्ताक्षर  करने  का  विचार

 यदि  तो  उसकी  Lea  बातें  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रो  श्राभा  :  :
 खनन  श्रौजारों  के  विषय  में  सोवियत

 रूस  के  साथ  समझौते  पर  हस्ताक्षर  करने  का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  पास  विचाराधीन

 नही ंहै  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बर्खास्त  किए  गए  कर्मचारियो ंके  मामलों  का  पुनविलोकन

 513.
 श्री  सुधीर  क्या  गह मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  तीन  वर्षों  में  भारत  के  संविधान  के  श्रनुच्छेद  311(2)  के

 अन्तरगत  केन्द्रीय  सरकर  के  भ्रनेक  कर्मचारियों  को  किया  गया  है  ;

 क्या  सरकार का  विचार  उनके  मामलों  पर  पुनर्विचार  करने  देश  में
 परिवतित

 नीतिक  परिस्थिति  में  उनका  बहाली  के  श्रादेश  करने  का  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोन  पाटोल
 :

 तथा  (@)  गत  तीन  वर्षों  के

 संविधान  के  श्रनुच्ठेद  311 (2)  के  श्रधोन  केन्द्रीय  सरकार  के  थोड़े  से  कमंचारियों  को  बर्खास्त

 सेवा  से  निकाला  गया  था  ga  मामलों  को  पुनरीक्षा  कर  ली  गई  है  श्रौर  भ्रधिकांश  मामलों  में  बहाली

 के  रादेश  जारी  कर  दिए  गए

 केन्द्रीय सुचना  सेवा  में  ग्रेड  चार  के  तदर्थ  अधिकारियों की  नियमित
 करना

 514.  श्री  सुधीर  घोषाल  :  क्या  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  में  ग्रेड  चार  के  तदथ  अधिकारियों  को  उस  समय  नियमित  किया

 गया  जिस  समय  स्वयं  उस  ग्रेड  को  समाप्त  किया  गया  ;  ak

 यदि  तो  निर्णय  को  कार्यान्वित  करने  में  बिल्लम्ब  के  क्या  कारण  हूँ  !

 सूचना  ate
 प्रसारण  मंत्री

 लाल  कृप्ण  भ्राउवानों  गेड़  चार  के  get

 की  4  1977  को  नियमित  किया  गया  था  ग्रेड  चार  को  समाप्त करने  का  प्रश्न  सरकार

 के  विचाराधीन  है  ।.

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 28  1900  )  wat  के  लिखित  sax

 शॉतल  ta  उद्योग  में  det  निवेश  whe  कसता

 515.  श्री.सुरेश  विक्रम  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बातने  की  कृपा  करेंगे  कि

 शीतल  पेय  उद्योग  में  कल  कितनी  पूंजी  लगी  हुई  है

 शीतल  पेय  उद्योग  की  लाइसेंस  शुदा  क्षमता  क्या  है  ;

 क्या  कारण हैं  ? क्षमता
 का

 पूर्ण  उपयोग  हो  रहा  है  यदि  तो  उसके

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  .  श्राभा  :  जानकारी  इकट्ठी की  जा  रही  है

 सभा  पर  रख  दी  जाएगी ।

 संगठित  क्षेत्र  में  ग्रनुमानित  क्षमता  प्रतिवष॑  17560  लौख  बोतल  शौर

 शीतल पेय  की  लागत  तथा  सीमित मांग  के  कारण  गत-तीन  चार  वर्षों  में  क्षमता  का  पूर्ण

 उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।

 घत्तनों पर भोड़भाड़ पर  भोड़भाइ

 516.  सो०के०  :  नया  नोवहन श्रोर  परिवहन  मंत्री  यह  बातने की  कृपा  करेंगे  कि

 श्रत्याघिक  भीड़-भाड़  वाले  पत्तनों  से  खाद्य  तेलों  तथा  उवंरकों  से  लदे
 जहाजों

 को  दूसर

 पतनों  को  ओर  मोड़ने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ,  और

 फ्त्तनों  पर  श्रामतौर  पर  पाई  जाने  वाली  भीड़  को  देखते  हुए  वहां  भीड़-भाड़  को  समाप्त

 करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 नौवहन  site
 परिवहन  मंत्रो  :  भारी  साल  arent  को  मोड़ने  की  दृष्टि  से  पत्तनों

 से  उतराई  निकासी  इत्यादि  से  संबंधित  विभिन्न  समस्याओं  का  समाधान  करने  के  लिए  समय-समय  पर

 सबसे  ऊंचे  स्तर  पर  ग्रन्तविभागीय  बेठकें  की  जा  रहीं  प्रायातित  उदेरकों  की  धरा  उठाई  के  लिए  जहां

 तक  संभव  होता  है  छोटे  फ्त्तनों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 बड़े  पत्तनों  पर  माल  के  यक्तिसंगत  वितरण  के  लिए  नौवहन  परिवहन श्रौर  द्न्य

 भारतीय  नौवहन  निगम  तथा  नौंवहन  हितों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  स्थायी  समिति  गठन

 किया  गया  है  ।

 Setting  up  of  Agro-Industries  in  backward  Districts  especially  in  Junagadh,  Jamnagai

 Rajkot

 517.0  Shri  Dharmasinhbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  agro-industries  schemes  approved  by  the  Government  of  India
 in  Gujarat,  district-wise,  for  the  industrially  backward  districts  and  since  when  they  have

 been  approved;  the  amount  actually  spent  so  far  or  likely  to  be  spent  on  each  scheme;

 (b)  whether  Government  propose  to  set  up  big  and  small  scale  industries  in  Junagadh,
 Rajkot  and  Jamnagar  where  groundnut,  cotton,  mangoes  and  bananas  are  produced  in

 abundance;

 (c)  if  so,  the  names  of  places  where  such  industries  will  be  set  up  and  the  nature
 thereof;  when  thes¢  will  be  established  and  the  estimated  amount  likely  to  be  invested
 therein  ;

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor:  and
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 (e)  whether  any  programme  has  been  chalked  out  for  setting  up  industries  in  these
 three  districts;  if  not,  the  reasons  therefor  and  the  time  by  which  the  programme  wo  uld
 be  chalked  out  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti)  :'  (a)  to  (2)
 The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Assistance  for  Improvements  in  Diesel  Oil  Engines  being  manufactured  in  Rajkot

 518.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  decision  has  been  taken  to  give  financial  assistance  or  whether  any
 assistance  has  been  given  to  the  Prototype  Training  Centre  at  Rajkot  to  make  improve-
 ments  in  the  diesel  oil  engines  being  manufactured  in  Rajkot  and  other  cities  of  Saurashtra

 region  of  Gujarat;

 (b)  if  so,  the  amount  and  nature  of  the  financial  assistance  given  during  1978-79

 alongwith  the  date  on  which  it  has  been  given;  and  if  it  is  proposed  to  be  given,  the  time

 by  which  it  will  be  given  and  the  purpose  and  amount  thereof  ;

 (c)  whether  arrangements  will  be  made  in  the  Prototype  Training  Centre  to  affix

 a  mark  so  that  the  diesel  oil  engines  manufactured  at  Rajkot  and  other  cities  of  Saurashtra

 could  be  sold  in  all  the  States  and  it  could  get  recognition  from  Land  Development  Banks;
 and

 (d)  whether  Government  propose  to  get  cooperation  of  Rajkot  Engineering  Asso-

 ciation  in  this  regard  and  if  so,  details  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti)  :  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  With  a  view  to  expanding  &  continuing  the  existing  testing  facilities  at  the  Proto-

 type  Development  &  Training  Centre,  Rajkot  so  as  to  be  of  better  service  to  the  Industry
 in  developing  Diesel  Engine  manufacturing  units  in  Gujarat  and  adjacent  areas,  an  amount

 of  Rs.  20  lakhs  was  sanctioned  on  27-4-1978  by  the  Government  of  India  in  favour  of

 Prototype  Development  &  Training  Centre,  Rajkot  who  will  utilise  this  amount  partly

 for  Diesel  Engine  development  and  partly  for  other  activities.

 (c)  With  a  view  to  taking  immediate  remedial  action,  the  Board  of  Directors  of  the

 National  Small  Industries  Corporation  Limited  approved  a  rroposal  for  setting  up  a

 Diesel  Engine  Development  Laboratory  at  Prototype  Development  and  Training  Centre,

 Rajkot.  The  Laboratory  has  earned  the  recognition  of  the  DGS&D  and  the  Export

 Inspection  Council  etc.  and  is  considered  as  one  of  the  competent  Test  House  as  per  recog-

 nition  by  I.S.I.

 (d)  Yes,  Sir,  Rajkot  Engineering  Association  is  consulted  from  time  to  time.

 Memoranda  by  Porbandar  Chamber  of  Commerce

 +519.  Shri  Dharmasinghbhai  Patel:  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transpot

 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  memoranda  containing  13  demands  was  presented  to  the  Minister

 of  State  in  the  Ministry  of  Shipping  and  Transport  on  behalf  of  the  Porbandar  Chambers

 of  Commerce  at  Porbandar  in  Saurashtra  region  in  Gujarat  on
 the

 16th  June,  1978;

 (b)  if  so,  the  demand-wise  details  thereof;  and

 (c)  the  action  proposed  to  be  taken  either  by  the  Central  Government  or  the  Gujarat

 Government  thereon  and  when  and  how  this  action  will  be  taken ?
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 The  Minister  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Chand  Ram):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Demand-wise  details  are  given  below

 1.  Advertising  Opening  of  Porbandar  Port  :

 The  Government  must  take  immediate  steps  to  advertise  in  Fore AVES  ign  Papers  about

 the  opening  of  Porbandar  Port.

 rdea  tn
 Special  facilities  must  be  given  to  this  Port  such  as  affo  धधा

 d  to  Ka  ndla  Port  so  as

 to  attract  traffic  at  this  Port.

 2.  Diverting  Steamers  from  Bombay  :

 Bombay  Port  at  present  is  having  about  75  steamers  waiting  berth  and  we  feel  that

 those  steamers  must  be  diverted  at  Porbandar  Port  for  relieving  congestion  at  Bombay.

 3.  Bulk  Cargo  :

 Bulk  Cargo  like  Cement,  Bauxite,  Salt,  Chemical  etc.  must  have  facility  near  berth

 for  storing  so  that  when  steamer  arrives  shipment  can  be  made  without  causing  any  dely.

 4.  Traffic  for  Porbandar  Port  :

 Port  is  now  ready,  but  due  to  Govt.  restriction  our  usual  traffic  of  Cement,  Ground-
 nut  extraction,  hand  picked  selected  ground  nuts,  (HPS)  etc.  are  banned  items  so  that

 there  cannot  be  any  export.  Presently  Cement,  Oil,  Chemicals,  etc.  which  are  imported

 by  the  Govt.  and  Semi-Government  Institution  must  be  call  upon  to  import  these  items

 through  this  Port.

 Food  Corporation  of  India  is  importing  many  foreign  commodities,  which  may  be

 imported  through  this  Port.

 5.  Passengers  Service  :

 Formerly  there  was  passenger  Steamer  Service  from  Bombay,  Veraval  Porbandar,
 Okha  and  there  was  good  traffic  of  passenger  and  small  cargo.  We  request  the  Govern-
 ment  must  take-up  the  matter  to  introduce  this  steamer  service  so  as  to  remove  congestion
 on

 railway.

 6.  Shortage  of  Railway  Wagon  and  Non-availability  of  Coal  at  Porbandar  :

 Railways  are  not  in  a  position  to  supply  wagons  thereby  causing  shortage  of  coal

 affecting  industries  adversely.  So  coal  must  be  brought  through  this  Port.

 Special  concessional  wharfage  Charges :

 The  Government  must  introduce  special  concessional  wharfage  so  as  to  attract

 traffic.

 8.  Security

 Port  area  must  have  security  arrangement  and  on  the  main  gate  there  must  be  check

 post  etc.  so  as  to  avoid  theft  of  the  cargo.

 9,  Office
 Accommodation

 :

 Office  accommodation  for  shipping  companies,  Clearing  Agents  etc.  and  Telephone
 facilities  must  be  provided.
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 10.  Import  of  Oil  :

 Presently  oil  is  imported  through  Katdla  Port  which  should  be  diverted  to  this

 Port.

 11.  Transit  Godown  :

 Huge  godowns  must  be  constructed  for  storing  transit  cargo.

 12.  Storage  Tank  for  Oil  :

 Facility  for  storing  of  imported  oil  must  be  provided.

 13.  Bus  Service  :

 The  New  Port  is  very  far  from  the  city  hence  city  bus  service  is  essential.

 Kindly  arrange  to  settle  the  above  problems  on  the  spot  for  the  benefit  of  trade  and

 industry.

 (c)  The  responsibility  for  the  development  of  the  ports  other  than  Major  Ports  vests

 with  the  State  Government  concerned.  The  Memorandum  has  been  forwarded  to  the

 State  Government  for  appropriate  action.  Diversion  of  vessels  from  one  port  to  another

 depends  upon  size  of  the  ship,  facilities  available  at  the  Pott  for  handling  and  its

 inland  clearance  etc.

 हुगलो नदी  में  नौका  सेवा

 520.  श्री  सुधार  TYNTS :  क्या  नौवहन  Wit  परिवहन  मंत्री  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  नगर  में  परिवहन  की  वर्तमान  पद्धतियों  में  वुद्धि  के  लिए  हुगली  नदी  में  नौका

 सेवाएं  प्रारंभ  करने  की  कोई  योजना  है  ;

 क्या  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  इस  बारे  में  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुआ है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है
 ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चांद  ate  हुगली  नदी  में  फेरी  चलाने  की

 afar  बंगाल  सरकार  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  i974  में  स्वीकृत  की  गई  ।  राज्य  सरकार  ने  योजना

 के  संशोधित  अनुमान  के  लिए  स्वीकृती  मांगी  है  ।

 योजना में  हावड़ा  की  ate  अचल  कलकत्ता में  तिरते  जेटी  का  निर्माण  द्नौर  उपबुक्त

 यात्री  पोत  की  कलपना की  गई  है  ।

 जन  सेवकों  द्वारा  श्रास्तियों  को  के  लिये  कानून

 521.  श्री  एफ०  पी०  गायकवाड़  :  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  जन  सेवकों  द्वारा  श्रारिद्रयों  की  घोषणा के  लिए  कानून  बनाने  का

 है  ;

 यदि  तो  सरकार  चालू  सत्र  में  प्रावश्यक  कानून  लायेगी  ;  शर

 (7)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोनू  सिंह
 जी

 नहीं  श्रीमान
 ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  ।
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 जन  सेवकों  सर्वन्टस )  द्वार  झास्तियों  की  घोषणा की  उन्हें  शासित  करने  वाले

 रण  नियमों  era  विनियमित  किया  जाता  है  |

 mqgiat  जातियों  ate  जनजातियों  के  श्रधिकारो

 522.  श्री  कुसुम  कृष्ण  मृति  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सेवाओं  के  निम्नलिखित प्रत्येक  संवर्गों  में  इस  समय  कुल  कितने  श्रधिकारी  हैं  तथा  इनमें से
 कितने  afitarey  श्रनुसुचित  जातियों  ate  अ्रनुसुचित  जनजातियों  के  हैं  — a

 (ua)  भारतीय  प्रशासनिक

 भारतीय  पुलिस

 विदेश

 भारतीय वन

 )  श्रेणी  एक  ak  दो  को  प्रत्येक  केन्द्रीय  सेवा  में  पृथक-पृथक

 गत  तीन  वर्षों  में  उपयुक्त  सेवाओं  में  कितने  ग्रारक्षित  पदों  का  श्रारक्षण  समाप्त  किया  ग

 है  तथा  ग  र-म्रनुसुचित  जातियों  श्रौर  गेर-श्रनुसुचित  जनजातियो ंके  उम्मीदवारों  से  भरा  गया  है  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  सेवाओं  में  पिछले  बचे  हुए  शझ्ारिक्षित  पदों  को  न  भरके  aA-

 सूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  साथ  घोर  प्रन्याय  किया  जाता  है  ;  शौर

 जातियों  और  भ्रनुचित  जनजातियों  को  देय  सेवाओं  में  पिछले  कोटे  को  पूरा  करने

 के  लिये wy  तक  ने  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सोनू  fag  :  दिनांक  1-1-1978  को  तीन  अखिल

 भारतीय  सेवाओं
 के  संबंध  में  सूचना  निम्न  प्रकार  है  :--

 सेवा का  नाम  अधिकारियों की  संख्या

 क््ल ो  अनु०  जाति  झनु०  जन

 जाति

 (1)  भारतीय  प्रशासन  सेवा  3538  333  168

 (ii)  भारतीय  पुलिस  सेवा  2098  188  69

 (iii)  भारतीय  वन  सेवा  1194  61  34

 केन्द्रीय  सेवाओं  से
 संबंधित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अनारक्षित  किए गए  पदों  की  संख्या

 ह
 (1)  भारतीय  प्रशासन  सेवा  4  अनुसूचित  जनजाति

 (11)  भारतीय  पुलिस  सेवा
 .  (iii)  वन  सेवा

 ——
 शून्य

 तथा  भ्रनुसुचित  जातियों  के  उम्मीदवारों  को  भर्ती  में
 कोई  पिछली  बची  हुई  रिक्तियां

 नहीं हैं

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान इन  तीन  शखिल  भारतीय  में  अनुसुचिंत  जाति के  लिए  कोई  भी

 प्रारक्षित  रिक्ति  बिना  भरी  नहीं  रह  गई  थी
 ।

 फिर  किसी  विशेष  वर्ष  में  अनुसूचित  जांतियों|
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 अ्रतुसुचित  जनजातियों  के  लिए  यदि  कोई  अरक्षित  रिक्ति  बिना  भरी  रह  जाती  है  तो  उसे  भ्रग्रेनी  कया

 जाता  है  श्रौर  बाद  रीक्षात्रों  के  परिणामों  के  mare  पर  भरा  जाता  है  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  पूरा-पूरा  प्रयतन  किया  जाता  है  कि  जहां  तक  सम्भव  किसी  भी  श्रारक्षित  रिक्ति  को  aarcfaa

 न  किया  जाए  ।

 Allocation  for  Tribal  development  programme  in  Madhya  Pradesh

 523.  Shri  Sukhendra  Singh  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Central  Government  have  sanctioned  some  amount  under  a  scheme
 for  tribal  development  programme  in  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal-Mandal):  (a)  &  (b)
 For  the  year  1978-79,  the  tribal  sub-plan  of  Madhya  Pradesh  envisages  an  outlay  of  Rs.
 63.54  crores  out  of  State  funds  for  various  programmes,  namely  agriculture,  horticulture

 irrigation,  cooperation,  education,  health,  nutrition,  etc.  In  addition  the  Central  Govern-
 ment  will  be  giving  special  Central  assistance  of  Rs.  18.46  crores  for  these  programmes
 Out  of  this  allocation,  the  first  instalment  of  Rs.  4.61  crores  has  been  released

 हिन्दुस्तान  फोटो-फिल्म  फंक्टरी  दवारा  फिल्मों  का  उत्पादन

 524  डा०  बसन्त  कुमार  पण्डित  :  क्या  उद्योग  मंत्नी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  हिदुस्तान  फोटो-फिल्म  फैक्टरी  का  वार्षिक  उत्पादन  फिल्म  उद्योग  को  ब्लैक  एण्ड

 व्हाइट  पाजीटिव  फिल्म  की  मांग  से  बहुत  कम  है

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  उत्पादन  सम्बन्धी  झ्रांकड़े  कया  फिल्म  उद्योग  की  मांग

 कितनी  है  are  यदि  निर्वात किया  गया  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 सप्लाई क्या  हिन्दुस्तान  फोटो-फिल्म  का  भारत  में  गेवा  कलर  त्र  श्रोर्वी  कलर  फिल्मों

 करने  में  एकाधिकार  है

 (7)  गेवा  ate  के  जम्बो  रोलों को  फिल्म  उद्योग  लिए  किन  मानकों के  अनुसार  कीमत

 निर्धारित  की  जाती है

 (=)  क्या  भारतीय  फिल्म  उत्पादकों  ने  सरकार  से  भ्रनुरोध  किया  है  कि  उन्हें  सीघे  ATaTet  करने

 की  aTata
 दी

 क्योंकि  वह  हिन्दुस्तान  फोटो-फिल्म  द्वारा  वितरित  फिल्मों  की  भ्रपेक्षा
 सस्ती  भर

 बेहतर  किस्म  की  होगी  ;  श्रौर

 क्या
 उपयुक्त  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  हिन्दुस्तान  फोटो-फिल्म  को  एक  घाटे

 वाले  श्रौर  श्रावश्यक  संगठन  होने  के  कारण  बंद
 कर

 देंगी
 |

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  माईति  )  (#7)  ak  हिन्दुस्तान

 फोटो-फिल्म  फैक्टरी  सिने  पोजिटिव  ate  सिने  साऊण्ड  नेगेटिव  एण्ड  फिल्मों  को

 मांग  को  पुरा  कर  रहा  है  तथा  उसका  पर्याप्त  स्टाक  भी  रख  रहा  इसने  पिछले  तीन  वर्षों  में

 इन  aegqal  का  उत्पादन  निम्न  प्रकार  किया  :-

 ad  ब्लेक  एण्ड  ह्वाइट  साऊण्ड  नेगेटिव

 पोजिटिव

 1975-76  1,38,438  30,266

 1976-77  1,  92,966  38,549

 1,
 85,

 70  38,872 1977-78

 बाजार  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  इन  पदक  से  कई  wet

 84



 19  1978  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 वर्ष  1977-78  में  faa  पोजिटिव  शर  सिने  साऊण्ड  एण्ड  फिल्मों  का  3.66  लाख

 रुपए  का  निर्यात  किया  गया  था  जबकि  इससे  पहले  के  वर्षों  में  कोई  निर्यात  नहीं  हुमा  था

 केवल  हिन्दुस्तान  फोटो-फिल्म  फैक्टरी  द्वारा  ही  जम्बो  रोलों  अर  गेवा  तथा  wat  रंगीन

 पोजिटिव  फिल्मों  का  श्रायात  किया  जा  रहा

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म  कफकटरी  के  पदार्थों  के  निर्धारित  मूल्य  वास्तविक  परिवतन
 वलागत

 तथा  उचित  लाभ  पर  Tiaitea  होते  हैं  करने  पर  वितरकों  को  जहाज  से  माल  उतरने  के  बाद

 की  लागत  पर  लगभग  10  प्रतिशत  लाभ  दिया  जाता  है  ।

 हाल ही  में  फोटो-फिल्म  उद्योग  से  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  कहा  गया  है  कि  हिन्दु
 स्तान  welfare  फैक्टरी  द्वारा  परिवर्तित  सिने  कलर  पोजिटिव  की  कीमतें  झ्रायातित

 फिनिस्ड

 फिल्मों  से  अधिक  होती  हैं  ।  इन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  श्रायातित  तथा  हिन्दुस्तान

 fren  फक्टरी  द्वारा  परिवतित  रोंलों  की  किस्म  में  भ्रन्तर  होने  का  प्रश्न  ही  नहीं  होता  क्योंकि  दोनों  तरह

 के  रोल  बनाने में  एकसा  सामान  प्रयोग  होता  है  ।  विदेशों  द्वारा  श्र  या  हिन्दुस्तान  फोटो-फिल्म  फैक्टरी

 रा  वर्ष  1977  में  की  गई  इस  उत्पाद  की  बिक्री  कीं  तुलना  में  शिकायतों  का  स्तर  0.4  प्रतिशत  से

 कम  रहा है

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  हिन्दुस्तान  फोटो-फिलम  फक्टरी  को  बंद  करने  का  प्रश्न  ही

 उठता |

 यूरेनियम के  निक्षेप

 525,  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  परमाणु  मंत्री  यह  की  कपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  हाल  में  मध्य  मेघालय  अ्रौर  हिमाचल  प्रदेश  के  भागों

 में  यूरेनियम  मिलने  की  संभावनाशं  का  पता  लगाया  है

 यदि  तो  क्या  जिन  क्षेत्र  में  यूरेनियम  मिलने  की  are  है  उनमें  भमितल श्रांत  रिक

 छिंद्रण  भमिगत  विकास  कार्य  श्रारम्भ  कर  दिया  गया  है

 इन  नये  स्थानों  से  कितना  यूरेनियम  मिलने  का  waar  शौर

 क्या  सरकार  ने  भ्रन्य  राज्यों  तथा  भ-वेज्ञनिक  र्दाप्ट  से  उपयोगी  क्षेत्रों  में  यह  खोज  कायें
 प्रारम्भ  किया  है

 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी
 :  (=)  (7),  हां  ।  दूसरे  राज्यों  की  भांति

 मध्य  मेघालय श्र  हिमाचल  प्रदेश  में  भी
 क्रोडवेधन  तथा|  या  भूमिगत  कार्यों  द्वारा  यूरेनियम

 को  चोज
 परे  जा  काम  भ्र

 कर
 दिया  गया  इंग  er  उर

 मले निक्षे  यरेनिय ्  की
 माल

 का  ि  लगाया  जा  रहा

 टी०  ato  ग्लास  बल्व

 526.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  टी०  वी०  ग्लास  बल्ब  का  श्रायात  किया  जा  रहा  है  we  यदि  तो  गत  तीन

 वर्षों  के  दौरान  इन  शझायातित  बल्बों  की  संख्या  ate  उनके  मूल्य  का  ब्यौरा  q ;

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  मद  का  निर्माण  करने  के  लिए  wae  भारतीय  उद्यमियों
 a  राज्य  सरकार  के  उपक्रमों  ने  सरकार  से  श्रावेदन  किया  है

 t
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 Fat  eo  वी०  ग्लास  बल्बों  का  करने  क  लाइसेंस दिया  गया  ate

 यदि  तो  कब  ak

 क्या  इस  मद  का  निर्माण  करने  के  लिए  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स fo  को  लाइसेंस  दिया  गया

 परन्तु  उन्होंने  इसे  लाभप्रद  नहीं  wie  यदि  zi,  तो  इसके  क्या  करण  हैं

 (=)  50  से०  मी०  झ्राकार  की  zo  वी०  ट्यूब  को  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लि०  द्वारा  जोड़े  जाने

 वाले  प्रत्येक  कलपुर्जों  पौर  कच्चे  माल  का  भाड़ा  बीमा  सहित  मूल्य  कितना  हूं  पुरी०  टी०  वी०  ट्यूब

 को  भाड़ा  बीमा  सहित  कितन  मलय  पर  श्रायात  किया  जा  रहा  अर

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इलेक्ट्रोनिक  areal  श्रौर  कैथोडरे  ट्यूबों  में  काम  झ्राने  वाले  प्रत्येक

 श्रायातित  ग्लास  के  पुर्जों  की  सी०  argo  एफ०  कीमत  कितनी  थी  ak  कितनी  भाता  में  उनका

 श्रायात  किया  गया

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  टी०  वी०  के  झायातित

 कांच  बल्तों  शलों)की  संख्या  व
 meat

 के  बारे  में  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  हैं  श्रौर  वह

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 fo  ato  ग्लास  शेलों  के  निर्माण  के  जिए  श्रमी  तक  कोई  भी  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  मंजूर

 नहीं  किया गया

 टी०  वी०  च  शेलों के  निर्नाण  के  लिए  भारत  इलैक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  को  भी  लाइलेंस  स्वीकृत

 नहीं  किया  गया

 ak  जानकारों  इकट्ठी  की  जा  रहो  है  शर वह वह  सभा  पटल  पर  रख  दीਂ  जाएगी

 भारतोय  नौवहन  निगम  द्वारा  मनोरंजन  श्रादि  पर  व्यय

 527.  श्रो  बसन्त  कुमार  पंडित  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे कि

 (*)  सच  है  कि  1976-77  के  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  भारतीय  नोवहन  निगम  ने

 (1)  मनोर॑जन  पर  व्यय  के  रूप  में  लगभग  10,00,00080  (2)  यात्रा  व्यय
 के  रूप  में  5,00,000₹०

 टैलेक्स  तार  ate  पर  व्यय  के  रूप (3)  निदेशकों के  यात्रा  व्यय  के  रूप  में  5,00,000  रु०  (4)

 में  1,00,00,000  रु०  तथा  (5)  टैलीफोन  व्यय  के  रूप  में  70,00,000  रु०  को  व्यय  किया

 1  1977  से  31  1978  की  अवधि  के  लिए  उपरोक्त  मदों  पर  व्यय

 संबंधी  झाँकड़े  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  नौवहन  निगम  के  लेखों  में  1977-78  a  लिए  15

 करोड़  की  निवल  हानि  और

 यदि  तो  सरकार  ने  गैर-उत्पादत  मदों  पर  होने  वाले  फालतू  व्यय  को  रोकने  के  लिए
 ?

 क्या  कदम  उठाए  हैं

 नौबहन  शौर  परिवहन  मंत्री  :  भारतीय  नौवहन  निगम  द्वारा  1976-77

 के  दौरान  इन  मदों  पर  किया  गया  व्यय  निम्न  प्रकार  है
 —om

 रु०  4.1
 (1)  मनोरंजन  रु०

 पन
 (2)  यात्रा  व्यय  we  4uU,1 1 13,44 1,  *  (3)  निदेशकों  का  यात्रा  व्यय

 रु०  3,93,535,  (4) टेलैक्स  श्रौर  तार  रु०  96,77,196  भर  (5)  टेलीफोन
 व

 ट्रंककाल
 रु०

 63,71,3521
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 वित्तीय  aq  1977-78  लेखा  को  श्रन्तिम  a  नहीं  दिया  गया  है  ।  परन्तु  उपरोक्त  मदों

 के  अन्तर्गत  at  किपे गये  अस्थायी  ates  इस  प्रकार  मनोरंजन  5.  87  लाख  (2)  यात्रा

 व्यय  36.55  लाख  (3)  निदेशकों  का  यात्रा  व्यय  4.48  लाख  (4)  तार  ate  टैलेक्स

 93.65  लाख  (5)  टैलीफोन  श्रौर  ट्रंक  काल  58.82  लाख  रु०  |  लेखा  को  भ्रंतिम  रूप  दिए

 जाने  ate  लेखा-परीक्षा  होने  के  बाद  इसमें  परिव्तेन  हो  सकते  हैं  |

 || श चूंकि  लेखा  को  भ्न्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  afar  wins  उपलब्ध  नहीं  हैं  परन्तु

 यह  शभ्रनुमान है  कि  हानि  16  से  20  करोड़  रूपये  के  बोव  होगी
 ।

 भारतीय  नौवहन  fata  के  प्रशासनिक खर्चों  का  विश्लेषण  यह  दर्शाता  है  कि  परिचालनात्मक

 भाय  तथा  परिचालनात्मक  व्यय  के  प्रतिशत  के  रूप  में  प्रशासनिक  व्यय  में  निम्न  प्रकार  गिरावट arg  =:—

 1974-75  1975-76  1976-77

 3.55  3.48 परिचालनात्मक श्राय  के  प्रतिशत  के  रूप  में  3.  30

 परिचालनात्मक
 व्यय  के  प्रतिशत  के  रूप

 में  6.09  4.92  4.56

 यद्यपि  व्यय  में  बढ़ोतरीਂ  हुई  तथापि  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारतीय

 नौवहन  निगम  एक  विकासशील  संगठन  है  श्रौर  इस  श्रवधि  में  मूल्यों  में  भी  सामान्य  वृद्धि  हुई  भारी

 व्यय
 की

 संभावना  थी
 ।

 ऊपर  बताई  गई  प्रतिशतताओं  से  यह  स्पष्ट  है
 कि

 इन  मदों  पर  व्यय  फालतू

 नहीं  परन्तु  भारतीय  नौवहन  निगम  कीਂ  विशेष  रूप  से  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  वह  श्रनावश्यक  व्यय  की

 मदों  पर  लगातार  निगरानी  रखे  atc  उसमें  श्रधिक  से  अधिक  मितव्ययता  लाए  |

 नई  में  एक  कम्प्यूटर  केन्द्र  का  निर्माण

 528.  श्री  डी०  :  क्या  इलेक्ट्रानिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नावें  की  एक  फर्म  ने  नई  में  भारत  सरकार  के  लिये  एक  बड़े

 कम्प्यूटर  केन्द्र  के  निर्माण
 के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम

 के
 साथ  एक  करार

 पर  हस्ताक्षर  किये

 श्र

 यदि  तो  इंस  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  ने  राष्ट्रीय

 सूचना  विज्ञान  केन्द्र  की  सहायता  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  इस  देश  के  लिए  एक  परियोजना  शामिल की  है  ।  उन्होंने

 Ta-areat  )  की  खरीद  के  लिए  तथा  हमारे  तकनीकी  कार्मिकों  के  प्रशिक्षण  पर  श्राने  वाले  व्यय  के  लिए

 43.9  लाख  डालर  का  प्रावधान  किया  है  ।  उन्होंने  भारत  सरकार  के  साथ  परामशं  करके  नावें  की  एक

 फर्म  को  इस  काम  के  लिए  नियुक्त  किया  है  ताकि  परियोजना  को  निष्पादित  करने  के  बारे  में  उसके

 तकनीकी  तथा  करार  सम्बन्धी  पहलुपं  पर  उन्हें  सहायता  मिल  सके  ।

 भाषा  के  प्रश्न  पर  दक्षिण  भारतोय  राज्यों  को  भय

 529.  AQrTane Tie : रवि  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 vat  दक्षिण  भारत  के  मुख्य  मंत्रियों  ने  भाषा  के  प्रश्न  पर  झपना  भय  प्रकट  किया  झौर
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 यदि  तो  उसकी  क्या  प्रतिक्रिया  z?

 गुह  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल

 :  भारत  सरकार  के  ध्यान  में  यह

 है  कि  are  कर्नाटक  शौर  केरल  के  मुख्य  मंत्रियों  ने  केन्द्रीय  सरकार  की  राजभाषा

 नीति  के  सम्बन्ध  में  दिनांक
 16  1978  को  मद्रास  में  हुई  ग्क  बैठक  में  कुछ  भ्राशंकायें  व्यक्त  की

 हैं  ।

 भारत  सरकार का  विचार  कि  ये  श्राशंकायें गलत  हैं  क्योंकि  1967 में  यथासंशोधित

 राजभाषा  1963  के  अनुसार  प्रंग्रेजी  भाषा  का  प्रयोग  तब  तक  जारी  रहेगा  जब  तक  कि  उन

 सभी  राज्यों  की  विधान  सभाझ्रों  द्वारा  जिन्होंने  हिन्दी  को  श्रपनी  राज  भाषा  के  रूप  में  श्रंगीकार नहीं

 किया  श्रंग्रेजी  भाषा  को  जारी  न  रखने  के  संकल्प  पारित  न  कर  दिये  जायें  श्रौर  जब  तक  उक्त  संकल्प

 पर  विचार  करने  के  पश्चात्  संसद  के  प्रत्येक  सदन  द्वारा  इसे  जारी  न  रखने  का  प्रस्ताव  पारित  न  कर  दिया

 पटना  में  टेलीविजन केन्द्र

 530.  श्री  र! भानर्द  तिवारी :  क्या  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  29  1977' के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  262  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पटना  में  एक  टेलीविजन  केन्द्र  खोलने  का

 यदि  तो  कब  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  झर  पटना  में  दूरदशेन  केन्द्र

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  रहीं  शौर  उत्तर  बिहार  के  क्षेत्रों  में  सेवा  प्रदान  करने  के
 लिए

 मुजफ्फरपुर में  एक  दूरदर्शन  ट्रांससीटर  14  1978  को  चालू  किया  गया  है
 ।  वित्तीय  संसाधनों

 की  के  कारण  इन  सुविधाओं  का  विस्तार  करना या  पटना  में  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करना  सभंव

 नहीं  ट है  |

 सरकारी  विज्ञापनों  के  लिए  समाचारपत्रों  के  चयन  के  संबंध  में  ज्ञापन

 531. श्रमर  राय  प्रधान :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ger  श्रव्य  प्रचार  निदेशालय  ने  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  सरकारी  विज्ञापनों  के  लिए

 समाचारपत्रों  के  चयन  के  लिए  प्रसाद  ज्ञापन  नामक  कोई  ज्ञापन  जारी  किया  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  श्रौर  क्या  वह  ज्ञापन  wa  भी  लागू  है
 ?

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  इस  मंत्रालय ने

 मण्डल  के  एक  faq  के  भ्रनुसरण में  23-6-1976 को  एक  कार्यालय ज्ञापन  जारी  किया

 उस  ज्ञापन  wer  बातों  के  सभी  मंत्रालयों  से  ae  कहा  गया  था  कि  वे  झपने

 नियंत्रणाधीन  सावेजनिक  क्षेत्र  के  सभी  उपक्रमों  शर  wear  संगटनों  को  ये  निदेश  दें  कि  वे  विज्ञापन

 दृश्य  प्रचार  निदेशालय  की  माध्यम  सूची  ate  विज्ञान  दरों  का  2.0  करें
 ।

 यह  ज्ञापन  भी  लागू

 किन्तु  विभिन्न  संसदीय  समितियों  की  सिफारिशों  की  रोशनी  में  मामले  का  पुनर्विलोकन किया  जा

 रहा है  ।
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 19  1978  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 गए  ee

 दिल्ली  fara  प्रदाय  उपक्रम  के  कर्मचारियों  को  मांग

 532.  शो  श्रमर  राय  प्रधान
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  के  कर्मचारियों  द्वारा  हाल  में  रखी  गई

 पर  विचार  कर  लिया  ak

 यदि
 तो

 उनकी  मागें  है  तथा  उन  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  घनिक  मंडल  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय

 उपक्रम  ने  सुचित  किया  है  कि  क्मंचारियों  की  मुख्य  मांगों  का  संबंध  वेतनमानों के  परिशोधन  के  कारण
 1-4-72

 से  30-9-73  तक  की  भ्रवधि  की  बकाया  राशि  के  भुगतान  श्रौर  प्रति  वर्ष  झ्नुग्रहीत  श्राश्वासित

 भुगतान  के  बारे  में  है
 ।

 ये  मांगें  विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  प्रबन्ध  श्रौर
 डी०  एस० fo  कर्मचारी  यूनियन

 के  बीच  हुए  समझौते  के  फलस्वरूप  तय  की  गई  थी  ।  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  प्रबन्ध  श्रौर  ढी०  एस०

 ई०
 कर्मचारी  यूनियन  के  बीच  हुए  दूसरे  समझौते  के  परिणामस्वरूप  साइकिल  भत्ते  में  समय-मान

 सवारी  भत्ता  देने  में  श्रनुशासन  संहिता  14  कर्मचारियों  के

 खिलाफ  अनुशासनात्मक  मामले  वापस  लेने  जैसी  मांगें  ak  शेष  मांगों  पर  पारस्परिक रूप  से  ft

 किया  जाएगा  तथा  तय  की  जाएगी  ।

 डा०  धर्म  तेजा  का  देश  से  बाहर  जाना

 533.  at  मुख्तियार fag

 श्री  श्रोम  प्रकाश  त्यागी  :

 श्री  राघव जी  :

 श्री  जी०  एम०  बनतवाला

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 Far  डा०  धमं  तेजा
 1978  में  गैर-कानूनी  तरीके  से  भारत  छोड़कर  चले

 गये  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  उसके  इस  प्रकार  से  बाहर  जाने  में  किसी  अन्य  देश  का  हाथ  ह ै;

 (7)  कया  इस  मामले  में
 सरकार

 ने  इस  बीच  कोई  जांच  की  तौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  धनिक  लाल

 :  उपलब्ध  सूचना के  अनुसार

 डा०  तेजा  ने  एक
 FT

 पासपोर्ट  पर  गत  22-2-77  को  भारत  छोड़ा

 से  नहीं  उठता

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  श्रायोग  हारा  जानकारी  का  निर्यात

 534.  श्री  मुख्तियार  fag  मलिक :

 श्री  जो
 ०

 एम०  बनतवाला :  उद्योग  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ——

 )  खादी
 ग्रामोद्योग  ara

 ने  पूर्वीं  अफ़ीकी  देशों  को  ग्रामोद्योग  क्षेत्र  संबंधी  अपनी

 तकतीकी  जानकारी  का  निर्यात  किया

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  are  होगी  ;
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (straat aver  :  (a)  बर  जी  हां
 ।

 खादी  तथा

 ग्रामोद्योग आयोग  ने  तंजानिया को  कुम्हारी  हाथ  से  बने  कागज  गोबर
 धानी  तेल  तथा  फल  संरक्षण

 के  die  में  तकनीकी-जानकारी  का  निर्यात  किय  है  तथा  वहां  भिन्न-भिन्न  श्रव्धियों  के
 लिये

 तकनीकी  कार्मिक  भेज ेहैं  ।  तंजानिया  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  5  प्रशिक्षणार्थी  श्रा  योग  द्वारा  चलाये

 जा  रहे  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रह ेहैं  ।  घाना  को  पांच  महिला  नेत्रियों
 ने

 भी
 झायोग

 के  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  विभिन्न  ग्रामोद्योगों में  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया है  ।  इथोपिया  मारीशस  तथा

 लाप्रोस को नतें माडल के को  at  माडल  के  चर्खे  तथा  उन्नत  किस्म  के  करघों  के  ant  में  तकनीकी  जान  कारी  का  भी

 निर्यात किया  गया  है  ।  ड  इसके  द्वारा  श्रजित  की  गई  विदेशी  ast  का  लगाना  कठिन  है

 क्योंकि  तकनीकी  जानकारी  विकास  सहायता  कार्यक्रम  के  grata  उपलब्ध  कराई  जाती  है  ।

 सरकारो  सेवात्रों  में  wat  के  मामले  में

 535.  श्री  एस०  एस०  सोमानी :  क्या  uk  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  किसी  ऐसे  प्रस्ताव पर  विचार  कर  रही  है  जिसके  ATA  सरकारी  सेवाओं
 में  भर्ती  करते  समय  उन  युवकों  को  सरकार  प्राथमिकता  दे  सके  जिन्होंने  ana  स्थिति

 के  सबंध  में

 मोच
 Ly

 1974 से  1977  तक  जेल  काटी  या  wa  तरह  से  हानि  उठाई  श्रौर

 यदि  हां  तो  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गह  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  सोनू  सिंह  पाटिल  )

 *
 )  इस  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन  नहीं है  ।

 (=) )  नहीं  उठता

 केन्द्रीय  निकी  इंजीनियरी  संस्थान  द्वारा  विकसित  है  |.  |  |  तरीकों के  लिये

 विकसित  प्रौद्योगिकी

 536  श्री  एस०  एस०  सोमानी  :  क्या  इलेक्ट्रानिकी मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 कया  यह  सच  है  कि  पिलानी  स्थित  केन्द्रीय  इलैक्ट्रानिस्स  इंजीनियरी  श्रनूसंघान

 प्रौद्योगिकी wert  संयक्त  राष्ट्र  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  तरीकों  के  लिये  श्राधुनिक

 का  विकास  कर  रहा  ग्रौर

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  ने  इस  संस्थान  के  लिये  कुछ  राशि  उपलब्ध
 कराई

 यदि  तो
 oe

 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  जी  हां  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  ने  झपने  बजट
 में

 इस  परियोजना  के

 लिये  कुल  9,97,213  डालर  प्रावधान  किया है
 |  इसमें

 _
 उपस्कर  के  लिये  4,  66,660

 विशेषज्ञों  की  सेवा  के  लिये  2,93,980  भध्येतावृत्ति  तथा  प्रशिक्षण  सुविधा झों

 के  लिये  2,05,  955 Qk  अ sia  AIS arty  विविध  व्यय  के  लिये  30,618  डालर  शामिल  हैं  ।
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 ला

 नागाओं  r  के  निकट  सेना  की  एक  गर्तों  टुकड़ी  पर  गोली  चलाना

 537.  श्रो  यज्ञदत्त  शर्मा  क्या  qe  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भूमिगत  नागाओं  के  एक  ग्रुप ने  मई  के  श्रन्तिम  सप्ताह  में  बर्मा
 की

 सीमा  पर

 स्थित  जिला  त्वेनसांग में  fret  के  fra  सेना  की  एक  गश्ती  टुकड़ी
 र

 गोती  पताई
 यदि  तो  दोनों  पक्षो ंके  हताहत  होने  वालों  की  संख्या  क्या  है

 ?
 उक्त  प्रकार  की  घटनाश्रों  की  रोकथाम  के  लिये  क्या  उपाय  किये

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  मई  के  अन्तिम सप्ताह  में  नागा

 लैंड  के  त्वेनसांग  जिले  में  frat  के  fae  भूमिगत  नागाओं  एक  qq ने  असम

 राइफल्स  की  गप्ती  टकड़ी  पर  गोली  चलाई  थी  ।

 (q)  किसी  पक्ष  की  ae  से  हताहतों का  समाचार  नहीं  था

 (7)  नागलैंड अर  मणिपर  में  परी  भारत  बर्मा  सीमा  पर  सतर्कता  रखी  जा  रही  है

 पंजाब  में  तापीय  घिद्यत  संयंत्र

 538.  श्री  यज्ञदत्त शर्मा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 (®)  क्या  सरकार  का  विचार  fasta  की
 कमी

 को गे  करने
 के

 लिये  पंजाब  में
 एक

 तापीय  विद्यत्  सुंयंत्र  लगाने  का  है  ;

 यदि  तो  वह  कहां  स्थापित  fear

 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  (
 श्री  पा०

 से  पंजाब  में  इस  समय  विद्यत की कोई कमी की  कोई  कमी

 नहीं  है  ।  पहले  से  ही  स्वीकृत  की  गई  परियोजनायें  faga oN  की  मांग  में  1982-83  तक  की  प्रत्याशित

 वृद्धि को  पूरा  करने  के  लिये  पर्याप्त है  1983-84  से  1988-89  तक  की  श्रवधि  में  विद्यत क क  की

 मांग
 में  होने  वाली  afe  को  पूरा  करने  के  लिये  कई  विकत्पों  की  जांच  की  जा  रही  है

 ।
 रोपड़  में

 एक  वृहत  ताप  विद्यत च ७  संयंत्र  का  प्रस्ताव  भी  इसमें  शामिल  है  |

 देश  में  क्रप्लिम  रेशमी  धागे  को  उत्पादन  क्षमता

 539.  डा०  बलदेव  प्रकाश  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  कृत्रिम  रेशमी  धागे  की  कुल  उत्पादन  क्षमता  कितनी
 है

 क्यां  इस  समय  देश  में  इष्टतम  क्षमता  पर  उत्पादन  हो  रहा  है

 \
 {

 क्या  जितना  रेशमी  धागे  का  उत्पादन  होता  है  उससे  बुनाई  उद्योग  की  मांग  परी

 हो  जाती है

 कृत्रिम  रेशमी  धागा  बनाने  वाले  कताई  एककों  के  नाम  क्या  हैं

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  श्राभा  देश  में  नकली  रेशम  के  रेशों

 art  धागे  के  उत्पादन  की  कुल  afacettra  iT  लगभग  180,000  सीट्रिक  टन  प्रति  वर्ष

 (@)  अ्रधिष्ठापित क्षमता  का  लगभग  98  प्रतिशत
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 नहीं  ।

 25  एकक  नकली  रेशम  फिलामेंट  धागों  के  उत्पादन में  लगे  हुए  है  नकली  रेशस

 धागो ंसे  निमित  कता  धागा  प्रत्येक कताई  मिल के  उत्पादन  कार्यक्रम  के  श्रनुसार या  तो  विशुद्ध  होता

 है  या  मिश्रित  ।  नकली  रेशम  के  धागों  का  उपयोग  करने  वाली  मिलों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 (1)  नकली  रेशम  कताई  मिलें
 24

 (2)  सूती  कताई  मिलें  327

 (3)  सृती  धागा  मिश्रित  मिलें  389

 540  डा०  बलदेव  प्रकाश

 चौधरी  बलवीर  सिह  :

 क्या  सूचना  म्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  इस  वर्ष  के  ara  तक
 जालन्धर

 में  टैलीविजन केन्द्र  खोला  जायेगा  ;

 क्या  जालन्धर  टैलीविजन  केन्द्र  के  लगाये  जाने  वाले  कुछ  उपकरणों  को  श्रीनगर  टैलीविजन
 अर

 यदि  तो  इन  उपकरणों  को  वहां  भेजे जाने  के  कारण  जालन्धर  में  टैलीविजन  केन्द्र

 area  करने  में  कितना  विलम्ब  होगा  ?

 सुचना  ale  प्रसारण मंत्री  लाल  कृष्ण
 :

 पहले  उम्मीद ag  थी  कि

 जालन्धर केन्द्र  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  तैयार  हो  जायेगा  ।  बहुत  से  श्रावश्यक  उपकरणों  की

 सप्लाई में  देरी  होने  के  कारण  qa  केन्द्र  के  1979  तक  लागू  होते  की  संभावना  है  1

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Strike  by  Employees  of  N.D.M.C.

 541.  Shri  Rajendra  Kumar  Sharma  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  the  employees  of  electricity  department  of  the  New  Delhi  Municipal
 Committee  observed  a  strike  recently  in  support  of  their  demands;

 (b)  whether  the  employees  indulged  into  subversive  activities  causing  losses  worth

 lakhs  of  rupees  by  damaging  power  stations;

 (c)  the  demands  behind  these  activities;  and

 (d)  the  legal  action  taken  against  them  ?

 Sir.
 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal  Mandal)  (a)  Yes,

 (b)  A  number  of  installations  in  thc  sub-  stations,  switching  stations,  feeder  pillars
 and  road  lighting  system  were  found  to  have  been  interfered  with  and  put  out  of  action.

 An  attempt  had  also  been  made  to  drain  out  the  transformer  oil  while  the  transformer  was

 in  service  and  to  cut  the  High  Tension  Cable  feeding  transformer.  Name-plates
 of  a  large  number  of  H.T.  and  medium  voltage  switage  board  had  been  erased,  their  opera-

 ting  handles  removed,  and  a  number  of  feeder  pillars  completely  defused.
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 (c)  the  Nai  Delhi  palika  Vidyut  Pradaya  Karamchari  Sangh  made  24  demands  but

 the  salient  demands  related  to  payment  of  ex-gratia  for  the  year  1971-72,  payment  of  ex-

 gratia  for  the  year  1977-78,  formation  of  a  separate  cell  for  the  electricity  workers,  pay-

 ment  of  motor  -cycle/scooter  allowance  at  the  rate  of  Rs.150  P.M.  without  maintenance

 of  Log  Book  and  payment  of  Cycle  allowance  at  the  rate  of  Rs.15/  P.M.  and  promotion

 of  junior  Engineers  (Electric)  to  the  post  of  Assistant  Engineer  (Electric)  Class  | है|  by

 departmental  promotion.

 (d)  Criminal  cases  were  lodged  with  the  Police  against  those  suspected  of  having  indul-

 ged  in  acts  of  sabotage  as  a  result  of  which  12  persons  ere  arrested.  Departmental  action

 was  also  taken  against  27  employees  of  the  N.D.M.C.

 Telecasting  of  popular  programmes  from  Delhi  Dcordarshan  Centre

 542.  Shri  Rajendra  Kumar  Sharma  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  had  given  an  assurance  that  good  films  and  popular  pro-

 gtammes  will  be  telecast  from  Delhi  Doordarshan  Centre;

 (b)  पी  so,  the  reasons  why  there  is  still  resentment  among  the  common  men  that  interes-

 ting  programmes  are  not  telecast  from  Delhi  Doordarshan  Kendra;  and

 (c)  the  arrangements  proposed  to  be  made  by  Government  for  telecasting  more  popular

 programmes  from  Doordarshan  in  future  ?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.K.  Advani)  :  (a),  (0)  and  (c)
 Government  is  aware  of  the  reactions  of  the  public  to  the  programmes  telecast  by  Dcordar-

 shan.  Every  effort  is  being  made,  within  the  available  resources,  to  improve  the  quality
 and  popular  appeal  of  the  programmes.  Efforts  are  also  being  made  to  fulfil  the  objective
 of  presenting  only  good  and  wholesome  entertainment  including  films  fit  for  family  viewing.

 BIT  का  उत्पादन  श्रौरਂ  भेजा  जाना  तया  मूल्य

 543.  श्री  शम्भूनाथ  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :  कोयला  खानों  के

 राष्ट्रीयकरण  से  दो  वर्ष  पूर्व  gk  उसके  बाद  के  उत्तरवर्ती  वर्षों  में  प्रत्येक  at  कोयले  के

 भेजे  जाने  alt  मूल्य  के  तुलनात्मक  gins  क्या

 ऊर्जा  मंत्री  पी०
 )  कोककर  कोयला  खानों  राष्ट्रीयकरण  1-5-72

 सें  तया  प्रकोककर  कोपतना  खानों  का  राष्ट्रीयकरण  1-5-73  से  फिया  गया  था  1  उत्पादन  श्रीर

 प्रेषण  के  1970-71  ग्रोर  उसके  बाद  के  वर्षों  के  झांकड़े  निम्नलिखित  हैं

 मिलियन  टनों
 में  )

 ज  प्र्षण

 1
 a i

 72  95  62.26 1970-71

 1971-72  72  42  65.52

 1972-73  77  22  70.16

 1972-74  78  17  68.59
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 1974-75  88.  41  84  88

 1975-76  99.  68  91  96

 1976-77  191,  02  94  98

 1977-78  101  ag  99  51

 be 1978-79  )  )  23  ब  23  60

 )
 a  ण

 24-7-67  से  श्टटे  7-7  तक
 कोयले  की  कीमतों  पर  कोई  सांविधिक  नियंत्रण  नही

 अ्रकोककर  कोयला  खानों  के  ट्रीयकरण  के  समय  sad  खान  महाना  कीमत  37  ग  उन
 थी' |

 1-4-74 से  केन्द्र  सरकार  द्वारा  aaa  कीमत  47.42  रुपये  प्रति  टन  नियत  की  ग  दुआ  केन्द्र

 सरकार ने  1-7-75  से  संशोधन  करके  वह  कीमत  92  रुपये  प्रति  टन  कर  दी  है  gh  यह  श्रभी  तंक

 लाग है  ।

 Cloth  Manufactured  by  seven  Textile  Mills  in  Madhya  Pradesh  for  Export

 544,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state

 (a)  the  varieties  of  cloth  manufactured  by  the  seven  textile  mills  under  Textile  Cor-

 poration  (Madhya  Pradesh)  for  exporting  abroad  during  the  period  January,  1976  to
 June,

 1978;

 (b)  the  names  of  the  countries  to  which  this  cloth  was  sold  indicating  the  quantity
 and  value  thereof  in  each  case  as  also  the  names  of  the  parties  through  which  this  cloth  was

 sold  during  the  aforesaid  pericd  and  whether  full  payment  thereof  has  since  been  made  end

 if  not,  the  names  of  the  parties  against  whom  payment  is  outstanding  indicating  the  arrcunt

 thereof  in  each  case:  and

 (c)  whether  the  cloth  sold  to  the  traders  was  lifted  by  them  with  much  delay  and  if

 so,  the  expenditure  incurred  by  the  Corporation  on  demurrage,  bank  interest  and  transpor-

 tation  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti) :  (a)  &  (c)

 Information  will  be  collected  and  furnished.

 (0)  It  will  not  be  in  public  interest  to  furnish  reply  to  this  part  of  the  Question

 Stocks  of  Loose  Processed  and  unprocessed  cloth  lying  with  seven  Textile  Mills  under  NTC

 in  Madhya  Pradesh

 345  Shri  Bukam  Chand  Kachvai  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to
 state द

 (a)  the  stccks  of  losses  precessed  and  urprecessed  cleth  lying  with  each  cf  the  seven

 textile  mills  of  Madhya  Pradesh  being  run  by  the  Textile  Corporation  for  the  period  Januzry,

 1976  to  June,  1978;

 (b)  the  present  baled  stock  with  each  of  the  above  mills;

 (c)  the  quantum  of  cloth  millwise  sold  so  far  to  ea  ch  clo we  | ह  th  mar (hh  mer  chant  and  the  payment

 received  so  far  as  well  as  the  amount  yet  to  be  received;  and
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 whether  the  cloth  sold  was  not  lifted  by  the  traders  as  a  result  of  which  the  Textile

 Corporation  had  to  take  back  the  consignment  and  if  so,  the  amount  it  had  to  incur  by  way

 of  interest,  transportation  charge,  demurrage  etc.  on  this  account  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abba  Maiti)  :  (b)  The  bales

 of  cloth  stock  with  each  of  the  mills  as  on  30th  June,  1978  is  as  follows

 New  Bhopal  Textile  Mills  1783

 4741 Swadeshi  Cotton  &  Flour  Mills

 Hira  Mills  4020

 2259 Burhanpur  Tapti  Mills

 Indore  Malwa  United  Mills  46

 Kalyanmal  Mills  e  5176

 o  6553
 Bengal  Nagpur  Cotton  Mills

 The  information  of  parts  (a),  (c)  and  of  the  Question  can  be  compiled  and  furni-

 shed  but  this  will  be  voluminous  in  nature  and  it  will  take  considerable  time  for  such

 compilation.  Under  the  circumstances,  the  Hen’  ble  Member  may  like  to  seek  any  specific

 information  for  which  reply  will  be  furnished.

 Cloth  Sold  and  Exported  by  National  Textile  Industry  Corporaticn,  Meckye  Predesh

 546.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  refer

 to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  275  on  the  22nd  February,  1978  and

 state

 (a)  the  quantity,  quality  and  value  of  the  cloth  sold  and  exported  by  the  National

 Textile  Industry  Coproration,  Madhya  Pradesh  during  January,  1976  to  June,  1978  and  the

 names  of  the  parties  to  whom  it  was  sold  and  exported

 (b)  the  names  of  the  mills  which  produced  the  cloth  and  the  parties  through  which

 the  export  was  made  and  the  period  of  export

 (c)  whether  the  parties  to  whom  the  cloth  was  exported  have  not  yet  made  payments

 and  if  so,  their  names  and  dues  to  be
 paid  by  them

 and  when  they  will  pay;  and

 (d)  the  names  of  the  parties  for  whom  Corporation  had  to  bear  interest,  commission

 and
 rent  for  not

 exporting
 the  lifted  cloth  from  mills

 ?

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Industry  :
 (Shrimati

 Abha  Maiti)  (a)  to  (c) :
 The  information  sought  is  voliminovs  in  nature  and  it  will  taken  consicerable  time  to

 furnish  such  infcimations  Under  the  circumserces,  the  Ecn't]  Member  may  like  to

 seek  any  specific  infomation  for  which  reply  wiil  be  furnished

 Maharashtra  Karnataka  Boundary  Dispute

 547.  Shri  Keshavrao  Dhondge  :  Will  the  Minister  of  Home  Afiairs  be  pleased  to

 state

 (a)  the  proposals  submitted  to  the  Centre  by  the  concerned  State  Governments  for

 the  solution  ए  Maharashtra-Karnataka  border  dispute;

 (b)  whether  a  resolution  was  adopted  at  the  full  session  of  the  Janta  Party  held  at

 Pune  on  81  June,  1978  about  the  said  bor  der  dienite JAF  aispute  an  d  made  recommendation  to  the

 Centre;  and
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 (c)  the  reaction  of  Union  Government  in  regard  to  solution  of  the  dispute  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal  Mandal)  (a)
 No

 such  proposals  have  been  received  by  Government  from  either  State  Government  in  the

 recent  past.

 (0)  No  such  resolution  appears  to  have  been  received  by  Government.

 (c)  The  Central  Government  wouid  not  like  to  impose  any  solution  as  it  is  of  the

 view  that  an  abiding  solution  of  the  dispute  can  emerge  only  through  the  willing  co-opera-

 tion  of  and  consensus  between  the  two  State  Governments.  The  Central  Governments

 could  assist  these  Governments  in  arriving  at  such  a  settlement.

 गोपनोय  रिपोर्टों  का  लिखा  जाना

 548.  घो  राम  कृष्ण  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (*)  क्या  पहली  सरकार  द्वारा  भ्रपनाई  गयी  सरकारी  कर्मचारियों  की  वारिक  गोपनीय  रिपोर्टों

 को  लिखे  जाने  की  क्तेंमान  प्रक्रिया  इस  ware  की  है  कि  उसमें  रिपोर्ट  लिखने  वाले  को  कुछ

 कर्मचारियों  की  श्रौर  इससे  सरकारी  तन्त  को  सम्पूर्ण  कार्ये-प्रनुचित  लाभ  देने  का  मौका  मिल  जाता  है

 कुशलता  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  श्रौर

 यदि  तो  ऐस  कदाचारों  को  समाप्त  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही करने करने

 का  विचार है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ata  fag  qteta):  जी  वारिक  गोपनीय

 Ferre  लिखने  की  प्रक्रिया  प्रशासनिक  सुधार  श्रायोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखकर  भोर

 विभिन्न  प्रशासनिक  मंत्रालयों  से  बिचार  fans  करने  के  बाद  तैयार  की  गयी  जिससे कि  रिपोर्टे  लिखने

 वाले  द्वारा  मूल्यांकन  की  वस्तुनिकष्ठा  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके
 ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 ea  निदेशक  के  पद  पर  पदोन्नति  के  लिए  watzt

 549.  ster  कया  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  19  1978  के  भ्रताराक्ति  प्रश्न

 gear  7426  झर  10  1978 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  1051  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्गीज  कमेटी  ने  सभी  विशेषज्ञों  के  लिए  एक  ही  संवर्ग  रखने  का  सुझाव  दिया  है  ;

 यदि  तो  केन्द्र  निदेशक  ok  सहायक  केन्द्र  निदेशक  के  पदों  पर  विभागीय  पदोन्नति  के

 मामले  में  प्रोड्यूसरों  को  साक्षात्कार  के  लिए  कयों  बुलाया  जाता  जबकि  ये
 भी  विशेषज्ञ

 होते हैं  ;

 क्या  झ्ाकाशवाणी  में  केन्द्र  निदेशकों  को  दिभायीय  पदोन्नति  लगातार
 दी

 जा  रही  हालाँकि

 उनमें  कोई  विशेष  योग्यता  नहीं  होतीਂ  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  वर्गीज  कमेटी  कीਂ  रिपोर्ट  क्रियान्वित  किए  जाने
 तक

 इस

 की  पदोन्नतियों  को  रोके  रखना  चाहेगी  जिससे  विशेषज्ञों  के  साथ  न्याय  हो  सके ;

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना प्रसारण  मंत्रो  लाल  कृष्ण  CY  :
 वर्गीज  समिति

 पाँच  श्लग
 संवर्गों  ग्र्थातिਂ  कामिक  तथा  सूर्चना/श्रोता  अनुसंधान की  सिफारिश  कीं  थी
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 समिति ने  wa  बातों  के  साथ-साथ  यह  भी  सिफारिश  की  कि  स्टाफ  भार्टिस्टों  सहित  कार्यक्रम  कमंचारियों

 को  एकल  एकीकृत  dat  में  लाया  जाना

 वर्गीज  समिति  की  सिफारिशों  पर  facia  भ्रभी  लिया  जाना  फिलहाल
 क

 थारे  में  सहायक  केन्द्र  निदेशक  भौर  tear  निदेशक  के  रैक  में  पदोन्नति  के  लिए  बिचार  नहीं  किया  जा  सकता

 क्योंकि  भर्ती  नियमों  के  data  वे  इ  सके  लिए  पात्र  नहीं  इसके  Atay,  wreqati  के  लिए  पदोन्नति  के

 झपने  चैनल  हैं  aah  उप  मुख्य  प्रोड्यूसर  मुख्य  प्रोइयूसरों
 |

 qalfafaat  भर्ती  नियमों  के  भ्रनुसार  की  जाती  हैं
 ।

 (a)  att  काम  के  हित  में  रिक्तियों  को  खाली  रखना  उचित

 झन्दमान  site  निकोदार  ate  समूह  के  हारा  लिये  गये  यात्रा/दिनिक  भरे

 1977  से 550.  श्री  मनोरंजन भक्त  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1976
 केन्द्र  शासित  अन्दमान  श्र  निकोबार  दीप  के  ofan =~

 अर्थात्  विभाग  wera,  जिनमें  मुख्य  भ्रायुक्त धौर  सचिव  शामिल नच््िशासित  aa

 my  site  निकोबार  द्वीप  समूह  में  कुल  कितने  दिन  उपस्थित  रहे  श्रौर  अन्दमान  भोर  निकोबार  दीप

 समूह  से  छुट्टी  waar  सरकारी  पर  विभागवार  कुल  कितने  समय  तक  बाहर  रहे  ;  भोर

 यात्रा  तथा  दैनिक  भत्ते  अथवा  किराये/विमान  किराये  के  रूप  में  विभागवार  ड्यूटी  wk

 Bet  पर  कुल  कितनी  धन  राशी  व्यय  हुई
 ?

 we  भंत्रालय में  राज्य  dat  धनिक ae):  झोर  एक  व्रण  सलग्च

 2

 झसुकारीं का  पदनाम  उन  दिनों  की  कुल  संख्या  जिन  दिनों  भ्रधिकारी  afer के  यात्रा  wi

 afr  भत्ते/यासा/  विमान

 भाड़े  पर  हुआ  कुल  व्यय

 बह

 झंडमान  प्रौर  भंडभान  भोर  निकोबार  दीप  wqet Iz at पर  था  छुट्टी  पर  था

 निकोबार  द्वीप  समूह  से  बाहर  रहा  है ०  Zo

 समूह में

 उपस्थित  रहा  छूटी  पर  eqet TT पर

 2  3  4  §

 in  eaten oe

 Tt  श्वक  ne)  45  67  21,885  2,020

 मुख्य  सचिय  103  14  4,343

 चिकास  भ्रायक्त  तथा  विकास  260  60  118  23,808  1,010
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 pa  a er.  कलकता  कालक  फन  कमवाना

 वित्त  सचिव  302  97  88  10,233  2,020

 aorta  सचिव
 392  95  18,797

 316  36 विशेष  ्

 354  72  61  11,353 मुख्य  वन-पाल  तथा  सचिव  )  3
 49

 मुख्य  झमियंता
 तथा  सचिव  (are

 441  46 निर्माण )  10,242

 fa
 |  का ०  अधि ०  eq  विकास  तथा

 पुनर्वास  श्रायुक्त
 369  24  94  11,459  1,010

 365  119 जिला  3  (  5,002

 स्मिक  छड़ी

 76  ८  2,511  2,075
 उपायुक्त  निकोबार  जिला  406

 न्  ि  ee

 ALT  हैवी  qelaeeed  लिमिटेड  श्नौर  पश्चिम  weet को  अराग  कपों  साईमनस  के  बीच  समझोता

 551.  श्री  सी० हि ०  चन्द्रश्नप्पन :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (*)  क्या  सरकार ने  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  साथ
 के  पश्चिम  जर्मनी

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  are  के  साथ  कोई  समझौता  किया
 atk

 (a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  ( atrerat  श्राभा  :  श्रौर  भारत  हैवो  इलेक्ट्रिकल्स

 लिमिटेड  के  साथ  सहयोग  के  बारे  में  सरकार  भौर  साइमन्व  के  बीच  कोई  समझौता नहीं  gat  है  ।
 फिर

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  तथा  सोवियत  संयुक्त  राज्य  पश्चिम

 स्लोवाकिया  की  फर्मों  के  साथ  कई  सहयोगों  को  सरकार  ने  मंजूरी  दी  है  ।  भारत  हैपी  इनेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड

 साइमन्स  के  बीच  विद्यमान  सहयोग  करार  निम्नलिखित  है

 (1)  हाई  स्पीड  इंडस्ट्रिल  ड्राइव  1974  को  समझौते  पर  हस्ताक्षर  हुए  |

 (2)  थाईरिस्टर  ¢ Ff ,  att.  एप्लीकेशन  को

 समझौते पर  हस्ताक्षर  हुए  ।

 (3)  पावर  डायोड  तथा  मोनो  त्रिस्टलाइन॑  को  समझौते

 पर  हस्ताक्षर हुए  ।  तथा

 ।  (4)  200 से  1000  UHo  डब्ल्यू०  के  art  स्टीम
 को  समझौते

 पर  हस्ताक्षर हुए  ।

 भारत  ह  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  fa  विकासशील  संगठन  के  लिए  नई  प्रौदृयोगिकी  एवं  सहयोग

 को  तताश  एक  करमे के  fea  है  श्र  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्सਂ  लिमिटेड  साइमन्स  व
 विभिन्न

 के  सय  अतो  को  बनाने  के  लिए  बातचीत  कर  है
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 28  1900  प्रश्नों  के  लिखित उत्तर

 सो०  बो०  में  तकनीकों  सहायकों  के  काम
 पर  को  तारोख

 '
 552.  श्री  महो  लाल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  10  1978  के  श्तारांकित  प्रश्न  संख्या  9932  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्रस्थायी पर  काम  कर  रहे  12  तकनीकी  सहायकों  को  किस  तारीख

 को  जञ०  सी०बी०  में  लिया  गया  था  श्रौर

 गत  20  से  25  वर्षों  तक  जे०्सी०  बी ०  में  काम  कर  रहे  विभिन्न  श्रेणियों  के  विभागीय

 कर्मचारियों  को  न  दिये  जाने  के  क्या  कारण  जैसा  कि  उपयंक्त  12  भ्रस्थायी  तकनीकी

 सहायकों
 को  दी  गई  है  ate  उनके  बारे  में  वर्ष  1973  में  श्रध्ययन  दल  ने  जो  प्रतिवेदन

 प्रस्तत  किया  उस  पर  विचार न  करने  के  क्या  कारण हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  जिन  संबंधित  12  तकनीकी  सहायकों  को  जिस  तारीख

 से  प्रारम्भ में  तद्थ  प्राघार  पर  श्र  बाद  में  नियमित  झ्राधार पर  fara  किया  गया  वर्ग  इस  प्रकार

 हैं  :”--

 नाम  नियक्ति  की  तारीख

 eee
 तदथ  नियमित

 1.  श्री  एस०  ि  पंज  8-10-68  22-4-78

 2.  श्री  सत्यपाल  रामपाल  9-10-68  22-4-78

 श्री  बी०सी ०  मरवाह  9-10-68  22-4-78

 श्री  एच०  एस ०  सोलंकी  10-10-68  22-4-78

 श्री एच  ०बी०  श्ररोडा  10-10-68  22-4-78

 श्री  जे०  5.0  सिह  26-10-68  22-4-7§

 श्री  ०  शर्मा  26-10-68
 22-4-78

 8  श्री एच०द्रार०  गुप्त  26-10-68  22-4-78
 श्री  जे०  पी०  भटानीਂ  26-10-68

 22-4-  78

 10  aT TH oho  सेन  26-10-68  22-  4-78

 11  श्री  के०  सुरेन्द्रन  8-1  22-4-78

 12  एस०  एस०  23-11-68  -4-78
 कण नन

 अधिक (a)  चूकि  .  उपर्यक्त  कर्मचारियों  ने  तकनीकी  सहायकों  (wer)  के  रूप  में  9  वर्षों  से

 की  संतोषजनक  सेवा  कर  ली  है  इसलिए  उनके  मामले  में  नियमों  में  we  '  देकर  विशेष  विचार  करने  की

 alana  थी  ।  जे०्सी०्बी०  में  ऐसे  कोई  wea  कर्मचारी  नहीं  हैं  जिन्हें  तदर्थ  ware  पर  ऊंचे  ग्रेंड  में

 नियुक्त  किया  गया  हो  ate  ऐसी  लम्बी  sata  से  कार्य  कर  रहा  हो  कि  इस  प्रकार  की  छूट  देनी  पड़ें  ।

 ' flax +  नियमों में  छूट  दें  कर  तदथ  नियुक्ति  को  नियमित  करने  में  भ्रोचित्य  के  श्राधार  पर  विचार  किया

 जा  सकता है  ।

 ae  नियुक्ति  के  कुछ  wa  ममाले  भी  हैं  bh)  दिन  उप-निदेशकों  में  से  एक  c

 निंदेकक  at  पद
 के

 लिए  बनाए  गए  भर्ती  नियमों  के  अन्तगंत  नियमित  किया  गया  था  |

 ग्रप  ay  भर  परप  राजपत्रित  पदों  कुछ  रिक्त  पर  aed  हैं  aye

 a,  रिक्त  स्थानों  को  शीघ्र  amare,  TT LT  का  है  ।
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 पत्नित  ग्रुप  में  भी  कुछ  तदथे  नियुक्तियां  हैं  पौर  इन  नियुक्तियों  पर  नियमित  व्यक्तियों  का  चयन

 संघ  लोक  सेवा  भायोग  के  साथ  परामशं  कर  संबंधित  भर्ती  नियमों  में  amie  करने  के  पदोन्नति

 द्वारा  किया  जाएगा

 श्रब्ययन  दत
 जेर्सी  ०बी०

 में  तद  नियुक्तियों  पोर  ऐसी  aad  नियुक्तियों  के  नियमन  पर  विचार

 नहीं  करता  है  1

 जे०  पी०  Wlo  लेटर  प्रैस  के  रोडिंग  कमंचारियों  के  संशोधित  वेतनमान

 553.  प्रो  महो  रक्षा  मंत्री  लेटर  प्रेस  जे०सी०बी०  के  कर्मचारियों  के  वेतनमाद

 के  बारे  में  दिनांक  12  1978  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  711  के  उत्तर  के  बारे  में  यह  बताने

 की  कृपा  करंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ज  ०सी  ०बी०  में  काम  करने  वाले  रीडर  ग्रेड  तथा  कापी  होल्डरों  के ~
 बेतनमानों  का  तत्काल  संशोधन  करने  के  mew  wa  fea  ये

 क्या  यह  सच  है  कि  ये  कर्मचारी  at  वेतनमानों  में  श्रसंगति  को  द्र  करने  के  faa

 जनवरी  1974  में  भ्रभ्यावेदन  देते  wk

 यदि  तो  इन  ant  के  कर्मचारियों  को  तीसरे  वेतन  श्रायोग  की  सिफारिशों  को  ay

 करने  की  तिथि  suit  1  1973  से  संशोधित  वतनमान  न  देने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रक्षा  मंत्रो  जगजोवन  जी  हां

 जी  हां

 वेतन  प्रायोग  ने  जे०सी०बी०  में  रीडर  श्रौर  कापी  होल्डर  के  पदों  के  लिए  380-

 560  रुपए  के  तथ  260-350  रुपए  के  वेतन  मानों  की  सिफारिश  की  थी
 ।

 सरकार  ने  उनके  श्रभ्यावेदनों
 वर  विवार  करने  के  बाद  हाल  ही  में  इन  वेतन  मानों  में  श्रौर  सुधार  करने  के  पश्चात  इन्हें  425-600

 eq  तथा  260-400  equ  कर  दिया  चूंकि  यह  सरकार  care  लिया  गया  एक  नया  निर्णय  है  भीर

 saa  वेतन  aa  की  सिफारिशों  पर  नहीं  है  इसलिए  इस  निर्णय  को  सरकारी  भ्रादेश  होने

 की  तारीख  से  प्रभावी  बनाया  गया

 जयपुर  उद्योग  लिमिटेड  के  प्रबंध  को  छाधिकार  में  लेना

 554  श्री  के०  ए०  राजन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  wae  सदस्यों  ने  उनसे  जयपुर  लिमिटेड  के  प्रबन्ध  को

 में  लेने  का  अनुरोध  किया  है

 वया  उक्त  कम्पनी  दीचाविधि से  ETAT  ब्याप्त  है  ;  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 a

 उनकी  मांगों  के  बारे  में  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wren
 :

 से  जयपुर  उद्योग  लिमिटेड

 राजस्थान  राज्य  में  सवाई  प्रतिवर्ष  10  लाख  मी०  टन  की  क्षमता  से  मीमेंट  के  उत्पादन  के  लिए

 aEaareT  है  ।  वित्तीय  कठिनाईयों  के  कारण  1975  से  1976  तक  की  ale  के

 कम्पनी  का  उत्पादन  ae  रहा  ee  तथा  राज्य  सरकारों  से  उत्पादन  पुनः  चालू  करने  के  लिए

 सहायता मांगी  कम्पनी  में  '  श्रवन्घ  के  कारण  उत्पादन  में  Tet: 2°  कभी  art  जिसका  कि  कारण
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 निवारक  रख-रखाव  श्रौर  वर्षों  से  मरम्मत  के  कायें  की  उपेक्षा  कम्पनी  के  भतपष्वं  सोल  बिक्री  एजेन्टों  की

 मारफत  घनराशि  के  विपणन  के  कारण  घन  की  कमी  तथा  खरीद  ak  व्यय  के  क्षेत्रों  में  प्रबन्धकीय

 कदाचार  थे  ।  प्रबन्ध  ने  कम्पनी  के  हितों  के  विरूद्ध  नीतियों  ate  व्यवहार  को  |  राज्य

 केन्द्र  सरकार  ait  स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया  की  सहायता  से  कम्पनी  ने  1976
 के

 wa
 से

 उत्पादन are  किया  ॥

 कम्पनी  का  wae  सरकारी  अधिकार  में  लेने  के  लिए  संसद  की  ait  से  समय-समय  पर

 अभ्यावेदन  दिये  गये  रुगण  श्रौद्योगिक एककों  संबंधी  नीति  में  बैंकों  तथा  वित्तीय  संस्थानों  के  तत्वावधान

 उनके  पनर्वास  की  योजना  तैयार  करना  तथा  इन  संस्थानों  द्वारा  पनर्वास  के  लिए  श्रावश्यक  समझे  गये  जेसे

 को  लाग  करने  में  सहायता  प्रदान  करना  है  ।  पनगंठित  प्रबन्धक  मण्डल  के  11  सदस्यों  में  से

 सात  केन्द्र  राज्य  स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया  तथा  वित्तीय  संस्थानों  के  प्रतिनिधि  हैं  ।  सरकार

 द्वारा  कम्पनी  के  कार्यों  की  निरंतर  समीक्षा  की  जाती  है  जिससे  भ्रावश्यक  समझे  गये  समुचित  उपाय  किये

 जा  सकें  ।

 रुग्ण  एककों  को  ae  व्यापारिक  ai  के  स्वस्थ  एककों  में  मिलाया  जाना

 555.  श्री  के०  ए०  FAT  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  बड़े  व्यापारिक  गहों  से  ew  एककों  को  उनके  स्वस्थ  एककों  में  मिलाने  के

 कोई  प्रस्ताव प्राप्त  हुए

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  शौर  इस  पर  सरकार  ने  निणंय  कियां  है  ।

 उद्योग  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्रो
 शामा

 :  (*)  भर  भायकर  अधिनियम

 1961  की  धारा  के  प्रत्तगंत  निर्दिष्ट  प्राधिकरण  तक  17  श्रावेदनपत्न प्राप्त  किये  इनमें

 सें  कुछ  स  पत्र  बड़े  व्यापारिक  घरानों  से
 भी

 हैं
 ।

 way  विवरण  देने  वाला  एक  विवरथण  संलग्न

 इन
 प्रार्थना  पत्रों  पर  उचित  पड़ति  के  अनुसार  कारंबाई  की  जा  रही

 faaquy

 विलथित कंपनी  का  नाम  fear  होने  वाली  कंपनी  का  क्या  एकाधिकार  प्रबंधात्मक प्रबंधात्मक

 व्यापार  व्यवहार  के

 seta  पंजीकृत  है
 ae

 1.  Ho  लक्ष्मी  क्र  लि०  कोयम्बंटर  म०  कोयम्बटूर  काटन  मिल्स  लि  ०,  दोनों  कंपनियाँ  Uqo  WIto  zo ०

 ara )  कोयम्बटूर
 ऐक्ट  के  प्रधीन  पंजीकृत  ैं

 2.  गठ  चेज  ब्राइट  स्टील  लि०  बंबई  Ho  इंडियन ब्राइट  स्टील  कं  ०  लि ०  i

 इस्पात  की  छड़ें  )  मद्रास  इस्पात

 की  छड़े )

 3.  Ho  दन्कन  एग्रो  इंडस्ट्रीज  लि०  म०  नशनल  तम्बाक  कपनी  लि ०  दोनों  कंपनियाँ एम  oRTe  ०टी  ०थी  ०
 कलकत्ता

 )  ऐक्ट  के  अ्रधीन  पंजीकृत  ।

 4.  मे  ०.  क्रमटन  ग्रीन्ज  fro  बम्बई  Ho  ayeitat adie tera भानंद  लि०  चिलोन  की  गयी  कंपनी  एस०

 की  मोटरें  ०  एस ०  भार०  टी०  To  ऐक्ट  के

 लम्पसू
 मधीन  है  ।  «णा
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 5.  शालीमार  aaa  लि०  ry  कलकत्ता  में  ०  स्टील  वायस  लि०  —agi—

 की  कलकत्ता  की  तार

 म०  पोयासा  इंडस्ट्रियल क०  fo ०  Ho  कोलरिज  लि०  कलकत्त

 कलकत्ता के  डिब्ते  )  ८
 cae  )

 Hog इंटरनेशनल ी  | 7.  Ho  महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा  feto
 ज्ज्

 केर  (zo)  विलीन  की  गयी  दोनों  कंपनी

 बंबई
 )

 ्
 स छ  बंबई  (ee  एम०  श्रार०  टा०  पा०  एंक्ट

 के  3  न  दोनों  कंपनी

 a  |

 8.  म ठ  डालमिया सीमेंट  भारत  लिਂ  म०  r  लि०  विलीन  की  गयी  कम्पनी  एम०

 नई  दिल्ली  )  बल्लभगढ़  (fem
 झार०  टी०  पी०  एक्ट  के

 श्रधीन  रजिस्टड  है  ।

 9.  मठ  जे०  के०  टेक्सटाइल  Ho  to  के०  स्टील  एण्ड  इंडस्ट्रीज  दोनों  एम०  टी ०  पी ०  एक्ट

 कानपुर  लि०  कानपुर  के  अघीन  रजिस्टर्ड हैं  ।

 10.  Ho  पायेन  टेलब्नोस  नई  दिल्ली  में  ०  ए०  ई०  इब्ल्य०  जेन्सनस लि  ०  —aAgl—

 नई  दिल्ली

 11.  फाल्टन शगर वक््स लि'० शगर  वक््स  लि  बंबई  Ho  हैवरो  इडस्ट्रीज  लि०  rg

 मवंडोवल्स एण्ड  Fo  fo  हिन्दुस्तान  पोलीमसं  दोनों  एम०  श्रार०  eto  पी ०

 )  विशाखापत्तनम् (  पोलीमर  एक्ट  के  भ्रधीन  रजिस्टर्ड हैं  ।

 13.  रेमण्ड वूलन  मिल्स  बम्बई  Ho  Ho  के०  झायरन एण्ड  erat  दोनों  एम  ०प्रार०  ट  पी०  एक्ट

 इंडस्ट्रीज  कलकत्ता  के  ग्रधीन  रजिस्टर्ड  हैं  ।

 एवं  इस्पात  वस्तुएं  )

 कमला  ब्  लि०  दोनों  कंपनी  एम  ०
 श्रार०  टी

 ०
 पी

 ० 14.  Ho  Ho  fa  थिरुपूति मिल्स  लि०

 झमरावती  ) ह  ऐक्ट के  रजिस्टर्ड

 15.  नू ०  एटलस  साईकिल्स  इंडस्ट्रीज  Ho  एटलस  इंडस्ट्रीज लि  ०  ——teI—

 लि०  )  सोनीपत

 में  ०  ढक्कन  वायस  लि  ०,  बंगलौर  —rel— 16.  पण्यम  सीमेंट  एण्ड  मिनरल  इंडस्ट्रीज

 लि  ०, » HUTA  )

 17.  Fo  नवभारत  एन्टरप्राइजेज  म०  विजय  दुर्गा  कॉटन
 ट्रेडिंग  —agi-—

 प्राइवेट  feto,  Te

 कट्रशन
 )

 ि  ———  ee
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 लाा  —  See  अनमन

 aos gafire
 विकास  बर

 556.  के०  ए०  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  चालू  वर्ष  में  उत्पादन  में  73%

 a  गतिशत  विकास

 वर  ar  करो

 के  सस्य से  सरकार  ने  नीतिं  संबंधी  ote  पैकेज  उपाय  किये

 यदि  तो  तंत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  श्राभा  argfe)  जी  ,  हाँ

 भ्रोद्योगिक  उत्पादन  की  वृद्धि  दर  को  बढ़ाने  की  aia  में  निम्नलिखित  प्रमुख  तत्व  निहित

 हैं

 )  महत्वपूर्ण  उद्योग  विद्युत  शक्ति  उवेरक  तयों  द्र्लो  mat  के

 निर्घारित  किये  गये  लक्ष्यों

 (2)  कुछेक  प्रमुख  उद्योग  जिनमें  अधिक  मांग  द्वारा  alas  उत्पादन  की  झावश्यकता  सिद्ध  हो

 जाती  है  उनमें  ऊंचे  उत्पादन  meat
 का  रखा  जाना  ।  इनमें

 वैगन  तथा  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  मिलों  द्वारा  तैयार  किया  गया  कपड़ा  शामिल

 (3)  श्रावश्यक  निवेशों  के  बारे  में  ag  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  एक  या  एककों  उत्पादन

 के  गिर  जाने  से  उद्योग  में  होने  वाला  उत्पादन  विश्वूंखलित  न  हो  जाये  श्रायात  की  श्रम्रिम

 योजना  बनाना  तथा  उनका  बफर  स्टॉक  करना

 (4)  के  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  मोनीटोरिंग  समन्वय

 करना ॥

 बम्बई  vet.  में  भीड़-भाड़  कम  करने  के  लिए .  उपाय

 557.  श्री  Bo  Wo  राजन

 थी  ~ QTIaegq IT दत्त

 क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  गत  कुछ  महीनों  के
 दौरान  बंबई  पत्तन me  AG.  त्तन  में  भीड़-भाड़  चिन्ताजनक  स्थिति

 में  पहुंच  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  इसके  क्या  कारण  ate

 उक्त  पत्तन  पर  भीड़-भाड़  कम  करने  श्रोर  स्थिति  को  सामान्य  बनाए  रखने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही की  जा  रही

 नोवहन  शोर  परिवहन  मंत्रो  चांद  wa)  यह  सच  हे  कि  बंबई  पत्तन  पिछले  कुछ

 महीनों  से  विभिन्न  कारणों  से  भीड़-भाड़  का  सामना  कर  रहा
 घाट  की  प्रतीक्षा  करने  वाले  जहाजों गा  को  स्थिति  निम्न  प्रकार

 1-1-1978"

 ~2-1978

 1-3-1978  14
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 1-4-1978  16

 1-5-1978  24

 1-6-1978  39

 1-7-1978  30

 17-7-1978  zi

 बम्बई  पत्तन  में  मोजूदा  भीड़-भाड़  के  yer  कारण  नीचे  दिये  गए

 1.  बंबई  पत्तन  में  ar  वाले  जहाजों  की  संख्या  बढ़  रही  है  ।

 2.
 सीमेन्ट  तथा  खाद्य  तेल  में  भारी  मालवाही  जहाजों  की  संख्या  में  जो  are

 उतराई  में  प्रघिक  समय  लेते  हैं  ।

 araer a  wae  के  बावजूद  बंबई  पतन  का  करने  के  लिए  प्रयोक्ता  sire
 वरीयता

 4,  लटों  श्रौर  घाट  मास्टरों  द्वारा  सीमित  समय  तक  काय  करना

 5.  श्रमिकों की  समस्याएं  ।

 पत्तन  में  भीड़-भाड़  को  कम  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  ये  उपाय  शामिल  हैं
 माल  को  wer  पत्तनों  में  विभिन्न  बड़े  पत्तनों  में  माल  का  युक्तिसंगत  जहां  कहीं  संभव  हो

 थानी  के  बीच  में  ही  बजरों  में  माल  तट  पर  काम  करने  वाले  श्रमिकों  की  संख्या  में  वृद्धि  भोर

 रेल  तथा  सड़क  साधनों  द्वारा  माल  भेजने  की  सुविधाओं  में  सुधार  i  संबंधित  भ्रभिकरणों  के  साथ  भी

 बातचीत  की  गई  है  ताकि  पत्तनों  में  माल  उतारने  श्रौर  उन्हें  भेजने  का  काम  शीघ्रतापूर्वक हो  सके

 गांवों  का

 558.  श्री  सो०  ध्ार०  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बिजली नहीं  लगाई ऐसे  गांवों  भर  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  संख्या  कितनी  है  जिनमें  wit
 तक

 गई  पौर

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 ऊर्जा  मंत्री  पी  ०  भारत  5,74,936  है  ।  31-3-1978  तक  इनमें

 से  2,17,388  गांव  (37.7%)  विद्युतीकृत  किए गए  ले  ।  रज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में

 गया

 (a)  सरकार  गांव  के  विद्युतीकरण  पर  बहुत  जोर  देती  पंचवषयि  प्रोजना- 19 78-832.:को

 रूप-रेखा  में  देश  में  ग्राम  विद्युतीकरण  के  लिए  1450  करोड़  रुपये  झावंटित  किए  जाने  की  व्यवस्था  को

 गई  है  यह  राशि  300  करोड़  रुपये  की  उस  राशि  के  झलावा  है  जोकि  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  उपलब्ध

 कराए  जाने  की  संभावना  है  ।  योजना  मैं  एक  लाख  भ्रतिरिक्त  गांवों  के  विद्युतीकरण  कीं  संकल्पना  है  ।
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 ee eee

 विवरण

 Wate  को
 जनगणना

 he  1-3-1978  की  31-3-1978  की
 गांवों

 की
 कुल

 Ge  सख्या  स्थिति के  भ्रनुसार  स्थिति के  श्रतुसार

 की  प्रतिशतता

 Je Q
 1.  NTET  प्रदेश  27,221  14,652*

 2,176  9.9 2  21,995

 27.7 3.  बिहार  67,566  18,695*

 4.  गुजरात  18,275  8,121  44.4

 5.  हरियाणा  6,731  6,731  100.0

 6.  हिमाचल  प्रदेश  16,916  7,753  45.9

 7.  जम्मू और  कश्मीर  6,503  4,014  61

 8  कर्नाटक  26,826  15,160  56.5

 9.  केंरलਂ  1,268  1,224  96.5

 10.  मध्य  प्रदेश  70,883  16,350  23.1

 35,778  21,480  60.0

 12..  मणिपुर  1,949  235  12.1

 13.  मेघालय  4,583  396  8.6

 14.  नोगालण्ड  960  236  24.6

 15.  46,992  14,161  30.1

 16.  पजाब  12,188  12,126  100.0

 17.  33,305  10,009  30.1

 18.  सिक्किम  215  48  22.3

 19.  तमिलनाड  15,735  15,522  98.6

 20.  fare  4,727  410  8.7

 21.  उत्तर  प्रदेश  1,  2,561  35,026  31.1

 22.  पश्चिम  बगालਂ  38,074  11,669  30.6
 बन  ee  a

 जोड़
 )  5,71.251  2,  16,  194  37.8

 ee  a  eee

 जोड़  राज्य  क्षेत्र  1,194  25.5
 अरन  4,

 685

 जोड़  (afer  भारत  )  5,75,936  2,17,388  37.7

 (*)  ्य  श्रनन्तिम  हैं  ।

 (1)  2  गांव  Tears  घोषित  कर  दिए  गए  हैं
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 facet  श्राबाद  को  जनगणना

 EN

 सघ  राज्य  क्षत्र  गांव की  कुलਂ  1-3-1978  1-3-1978

 स०  सख्या  की  स्थिति के  की  स्थिति के

 झनुसार  विद्युतीकृत  waar  विद्युतीकृत
 गांवो  गांवों की  प्रतिशतता

 ण  eee

 390  68  17.4 अंडमान  श्रौर  निकोबार  हीपसमूह

 अरुणाचल  प्रदेश  2,973  11  n*  3.7

 चण्डीगढ़  26  +  26  100.0

 दादरा  नगर  हवेली  72  49  68.1

 दिल्ली  243  243  100,90

 दमन  दिय  409  346  84.6

 लक्षद्वीप  10  90.0

 मिजोरम  229  4.4

 पांडिचेरी  333  333  100.0

 25.5
 जोड़

 राज्य
 ee  ण

 4,685  1,194

 (*)  न्  ग्रनन्तिम  हैं  ।

 8  की  ft  क  ननसार  | (a)  28-2-1

 भारतीय  पटसन  fara  कदाचार

 559.  श्रीमती  अ्रहिल्या  पी०  रांगनेकरः  क्या  उद्योग  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 है  कि  भारतीय  पटसन  निगम  खरीद  के  समय  पटसन  को  घटिया क्या  य

 en  नमी  के  कारण  उसमें  कटौती  करने  wife  जैसे  विभिन्न  sora में  लगा  wk

 यदि  तो  सरकार  ने  इसे  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ate  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्या
 है  ?

 भारती उद्योग  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  ( street  श्राभा  :
 तथा

 त्
 mats  तीय  पंटसतਂ  fara

 के  कुछ  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  ऐसे  कदाचारों  के  mie  हैं  जिन  पर  भारतीय  पटस सन  FATT  द्वारा

 पड़ताल करने  के  बाद  उपयक्त  कार्रवाई  की  गई  है  ।  इन  कदाचारों  को  रोकने
 >

 ‘fa  किये  गये  उपायों

 का  ब्यौरा  संलग्न  टिप्पण  में  दिया  गया  है  |

 विवरण

 मारटीय  पहन  दिन  ame  पटसः अजा बाज  की  ae  अपने  विशारद  उग  देदो
 (1977-78

 में  100)  जो  रांध  बिहार  पश्चिमी  बंगाल  तथा  त्रिपुरा  के  पटसन  उगाने  वाले

 राज्यों के  माध्यम  से  तथा  संबंधित
 राज्यों  की  विपणन

 सहकारी  समितियों के  माध्यम  से  करता

 पटसन  कलकत्ता  के  श्रलावा  म्र्न्य  बाजा
 रों  ग्रामीण  हाट  भी  शामिल  कलकत्ता  में  मुख्यालय
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 दारा  निर्धारित  कीमतों
 पर

 बिना  छंटी  हालत  में  खरीदा  जाता  है
 ।

 व्यापार  की  प्रकृति  तथा  खरीद  केन्द्र

 के  स्थान  पर  बिखरे  होने  के  कारण  कर्मचारियों  को  पटसन  की  खरीद  करने  में  कदाचार  करने  श्रवसर

 मिल  जाता  है  ।  ये  कदाचार  निम्नलिखित  da  में  सम्भव

 (1)  विक्रय  के  लिए  लाई  गई  बिना  छंटी  पटसन  की  किस्म  तथा  नमीं  का  निर्धारण  करते  समय

 (  2)  तोलते  समय

 (3)  निश्चित  की  कीमतों  का  भगतान  करत

 (4)  पसन्द  के  विक्रेताश्नों  के  साथ  विशेष  रूप  से  जब  श्रधिक  प्रस्ताव  ae  तरजीह

 देने  वाला  व्यवहार करना  ।

 2.  निरोधात्मक  उपाय

 उपर्युक्त  क्षेत्रों  में  कदाचारों  को  रोकने  की  दृष्टि  से  विस्तृत  पद्धतियां  निर्धारित  at  गई

 के  खरीदे गये  प्रत्येक  ढेर  की  श्रनुमान लगाई  गई  ग्रेड  की  रचना  दी  गई  कुलਂ

 भुगतान का  ढंग  द्वारा  तौल  का  श्रादि  जसे  ब्यौरों  का  विस्तृत  रिक

 रखे  जाने  की  श्रावश्यकता  होती  है  ।  उपर्यक्त  विवरण  खरीद  विल  प्रतियों  रिकाड किया  जायेगा

 तथा  प्रगतार  करने  से  पहले  विक्रेता  के  हस्ताक्षर  अथवा  बाएं  हाथ  के  श्रंगूठे  का  निशान  लिया  जाना

 चाहिये  ।  इसके  झ्रलावा  लेखे  के  कई  रजिस्टर  तथा  किताबें  रखी  गई  हैं  ।  जनता  का  ध्यान  maid

 करने  के  लिए  काफी  बड़े  बोर्डों  पर  पटसन  के  विभिन्न  ग्रेडों  की  कीमतों  को  दर्शाया  गया  है  ।  पटसन  के

 विभिन्न  ग्रेडों  के  भी  प्रदर्शित  किये  गये  हैं  ताकि  को  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  बढ़िया

 ferry  का  माल  खरीदने  का  पता  चल  सके  ।  विभागीय खरीद  केन्द्रों  में  शिकायत  एवं  पुस्तकें

 भी  रखी  गई  हैं  ।  क्षेत्र  कर्मचारियों  को  जल्दी-जत्दी  बदल  दिया  जाता  है  ताकि  वे  स्थानीय

 पारियों  के  साथ  अथवा  qe  में  Waleaey  संपकं  स्थापित  न  कर  सकें  ।

 3.  Qa qator

 कड़ी  निगरानी  रखने
 की  दृष्टि  से  खरीद  केन्द्रों  14  कार्यालयों  में  बांटा  गया  है  जो

 क्षेत्रीय  प्रबंधकों  के  ara  है  तथा  वे  खरीद  waa  में  व्यवहारिक  रूप  प्रतिदिन  एक  अ्यवा  afar

 केन्द्रों  का  निरीक्षण  करते  हैं  ।  क्षेत्रीय  प्रबन्धकों  से  स्थार्न।य  aan feat  तथा  जन  से  संपर्क

 भी  रखने  को  कहा  गया  ।  मौसम  के  .  दौरान  वे  मख्यालय  को  नियमित  रूप  से  निरीक्षण  fee

 करते हैं

 सतकता  व्यवस्था

 मुख्यालय  में  की  देखरेख  में  एक  सतकंता  प्रकोष्ठ  है  तथा  सचिव  ही  मुख्य  सतंकंता  झ्रधिकारी

 इस
 प्रकोष्ठ  में  एक  पूर्णकालिक  वरिष्ठ

 अधिकारी
 तथा  कमंचारी  a  उनका  शिकायतों

 की  जांच-पश्ताल  करना  तथा  कदाचारों  के  सम्बन्ध  में  WTa9ah  निरोधात्मक  तथा  दण्डात्मक
 उपायों

 के

 बारे  में  प्रबन्धकों  को  सलाह देना

 जनता  में  प्रति  वर्ष  शिकायतें  प्राप्त  ये  शिकायतें  झामतौर  पर  खरीद  कर्मचार्यों  are

 किस्म  at  निम्न कोटि  का  निर्धारण  करने  तथा  कम  कीमत  दिये  जाने  के  बारे  में  होती  जहां  भी  कहीं

 ममाण  सिल  जाता  है  यहां  सब  सेम्बस्धित  अधिकारियों  के  Aiea  अनुशासन  संबंधी  कारवाई  की जाती  निगम  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  अनुसार  कुछ  समय  पहले  7  कर्मचारियों  की  सेवायें  समाग्त  कर  दी

 थीं  तथा  कई
 area  कर्मचारियों  की  इस  प्रकार  करने

 की  कम  गुंजाइश  वाले  क्षेत्रों  में  भेज  दिया
 गया
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 Written  Answers  to
 Questions  Asadha  28,  1900

 (Saka)

 Licences  to  Birla  Group

 560.  Shri  Vinayak  Prasad  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Janta  Government  have  sanctioned  licenses  worth  about  Rs.  170.46

 crores  to  monopoly  houses  upto  December,  1977  for  the  setting  up  of  new  industries  and

 whether  most  of  these  licences  have  been  given  to  Birla  group  of  companies  and  then  to

 J.K.  Singhania,  Thapar,  Shri  Tata  and  Shri  Ram  group  of  companies;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  new  industries  will  be  set  up  with  only  Rs.  93.79  crores

 out  of  it  and  the  remaining  sum  of  Rs.  76.67  crores  will  be  spent  on  the  expansion  of  their

 old  establishment;  and

 (c)  if  the  reply  to  parts  (a)  and  (b)  above  be  in  the  affirmative,  whether  a  statement

 showing  the  details  of  the  licences  of  those  23  companies  will  be  laid  on  the  Table  of  the

 House  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti)  (a)  to  (८)

 Presumably  the  information  sought  for  is  in  respect  of  approvals  granted  under  the  provi-

 sions  of  the  MRTP  Act.  Department  of  Company  Affairs  have  reported  that  29  proposals

 of  MRTP  undertakings  involving  a  total  project  cost  of  Rs.  170.78  (as  indicated  by  the

 applicants  in  their  applications)  were  approved  under  the  provisions  of  the  MRTP  Act

 during  July—September  A  statement  showing  details  of  these  approvals  is  enclosed.

 [Placed  in  Library  See.  No.  L.T.  2409/78]

 संविधान  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  spray  गांधी  को  संताधिकारी  से  वंचित  किया  जाना

 561.  यमुना  प्रसाद

 sit  सुर्खेन्द्र सिह  :

 क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  का  विचार  श्रीमति  इंदिरा  गांधी  को  जो  कि  भारत  के  संविधान  के  उपबन्धों  का

 घोर  उल्लंघन  करने  की  दोषी  पायी  गयी  मताधिकार  से  वंचित  करने  के  लिये  कोई  वैधानिक  उपबन्ध

 करने का  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल
 :

 सरकार  द्वारा  ऐसा  कोई  निणेय  नहीं
 लिया

 गया  है

 मेघालय  में  जनजातीय  तथा  TLHAHTALT  लोगों  में  बढ़ता  bo  ba  th  |

 562.  श्री  एफ०एच०  :  कया  गृह  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे
 कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  मेघालय  में  जनजातीय  तथा  गैर-जनजातीय  लोगों  के  बीच  तनाव  बढ़

 रहा

 इस  तनाव  के  क्या  कारण  अर

 केन्द्रीय  सरकार  इस  तनाव  को  करने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 गृहमंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  धनिक  लाल
 :

 मेघालय  सरकार  से  प्राप्त  सुचना  के

 कुछ  तनाव देखा  गया

 कुछ  समाज  विरोधी  तत्वों  द्वारा  क्षेत्रीय  भावनाओं  के  शोषण  के  कारण  तनाव  पैंदा  हुआ  है
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 नात  लला

 राज्य  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  वें  समाज  विरोधी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए

 कड़ी  निगरानी  रख  रहे  मेघालय  के  मुख्य  मंत्री
 भर

 उप-मुख्य  मंत्री  ने  भी  राज्य  विधान  सभा  को

 दिया  है  कि  मेघालय  में  Te aTaTfaat  के  हित  की  रक्षा  की  केन्द्रीय  सरकार  भी

 स्थिति  पर  कड़ी  निगरानी  रख  रही

 दिल्ली  को  राज्य  का  दर्जा

 563.  श्री  एफ०  Tao  मोहसिन
 :

 att  रासानन्द  तिवारी  :

 श्री  चित्त  बसु  :

 गुह  मंत्री  Te  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  दिल्ली  को  राज्य
 का

 दर्जा  देने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  बिचार  कर  रही

 क्या  दिल्ली  के  मुख्य  कार्यकारी  पार्षद  का  यह  वक्तव्य  सही  है  कि  दिल्ली
 को

 इस

 तक  का  दर्जा मिल  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 गृह  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  धनिक  :  से  तक

 :  सरकार
 ने  दिल्ली  संघ

 राज्य  क्षेत्र  में  एक  विधान  सभा  wt  एक  मंत्रिपरिषद  बनाने  का  निर्णय  किया है  श्रावश्यक  विधान  संसद

 में शीक्र  ही  पेश  करने  का  प्रस्ताव

 श्री  शेलसਂ  परियोजना

 564.  Mt  पी०  राजगोपाल  ates:  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  श्री  शैंलम  परियोजना  के  लिये  कोई  राशि  श्रावंटित

 की  गई

 यदि  तो  उक्त  राशि  कितनी

 यह  परियोजना कब  पुरी  कर  ली  जायेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  से  (7)  are  प्रदेश  प्राधिकारियों  ने  सुचित  किया  है
 कि  श्री  tera  परियोजना के  चालू  पंच  वर्षीय  योजना  की  safer  श्रर्थात  1978-83 में  1.  30

 करोड़  रुपए  की  धनराशि  की  व्यवस्था  की  गई  उनके  aaa  के  भ्रनुसार  परियोजना  का  प्रथम  चरण
 1981

 तक  पूर्ण  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 मिट्टी  हटाने  वाली  सशोनों  का  निर्माण

 565.  श्री
 पो०  राजगोपाल  नायडू: : क्या ् :  क्या  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  हटाने  वाली  मशीनों  का  निर्माण  कर  रही  ; aI

 यदि  हां,तो  ये  मशीनें
 कहां

 बनाई  जा  रही
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 weit  sara  में  ( sattacit  aro
 :  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के

 लिखित  तीन  एकक  मिट्टी  हटाने  वाली  मशीनों  का  निर्माण  करते  उनके  स्थापना  स्थल  के  बारे  में  भी

 नीचे  बताया गया  ti—

 (1)  मै०  भारत  ad  मूवर्स  लिमिटेड  कोलार  गोल्ड
 बंगलौर  |

 (2)  मैं०  भारी  इंजीनियरी  रांची ।

 (3)  में०  जैंसप  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड

 कलकत्ता ।

 खादी  तथा  प्रामोद्योग  mara /atet  द्वारा  दिए  गए  ऋणों  की  बसुली

 566.  श्री  पी०  राजगोपाल AS:  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  झ्रायोग/बौर्डों  हारा  दिए  गए  ऋणों  की  वसूली  के  लिए

 बसूली  श्रधिनियम  किन-किन  राज्यों  में  लाग  किया  जा  रहा

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  को  इस  भ्रधिनियम  को  लागू  करते  के  लिए  परामर्श  देगी ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  श्रौर  खाटी  ग्रामोद्योग

 भायोग  1956  (1956  का  के  खण्ड  (1)  में  एक  दैधानिक  उपबन्ध  विद्यमान

 है  जो  जम्मू  ak  काश्मीर  तथा  सिक्किम  राज्यों  को  छोड़कर  सारे  देश  में  लाग  होता  उसके

 अभिव्यक्त  अथवा  विवक्षित  भ्रथवा  ATA  किसी  भी  तरह  से  किये  गये  किसी  करार  के  oar  को

 देय  किसी  भी  प्रकार  की  जिस  ढंग  से  बकाया  भू-राजस्व  वसूल  किया  जाता  है  उसी  तरह  से  aga
 की  जाएगी '  बम्बई  उपनगर  जिसमें  श्रायोग  का  मुख्य  कार्यालय  स्थित  उसके  कलक्टर  द्वारा
 जारी  किए  गए  राजस्त्र  वसूली  प्रमाणपत्रों  को  विभिनन  राज्यो ंमें  सभी  संबंधित  जिला  कलैक्ट्रों  द्वारा  स्वीकार

 किया  जाता  है  ।

 Workers  removed  from  service  in  Suraj  Textile  Mill,  Malot

 (Punjab  State)

 567.  Shri  Madan  Tiwari  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  plased  to  state:

 Mill (a)  the  total  number  of  workers  removed  from  service  in  Suraj  Textile  JVEALI,  Malot

 district  Faridkot  (Punjab)  during  the  emergency;

 (b)  whether  these  workers  have  been  reinstated  as  in  the  case  of  nationalised  textile

 mills

 (c)  ifso,  when  they  were  reinstated  and  if  not,  when  these  workers  will  be  reinstated
 and

 (d)  whether  criminal  cases  were  also  filed  during  the  emergency  against  the  workers

 removed  from  service  which  are  still  pending?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abka  Maiti)  :  (a)  Fourteen

 (b)  Nine  workers  have  becn  reinst..ted

 (c)  Five  workers  were  reinstated  on  8th  June,  1977  and  four  on  4th  March,  1978

 Another  worker  who  was  also  offered  to  join  the  mill  on  4th  March,  1978,  has  not  joined
 so  far.  The  remaining  four  workers  who  were  involved  in.an  assault  on  the  Factory  Manager
 on  30th  July,  1976,  have  been  convicted  by  the  Court  of  Law.  As  such

 they
 have  not

 been  taken  back  in  service.

 (d)  Criminal  cases  were  filed  against  five  workers  by  the  State  Government  Four

 workers  have  been  convicted  by  the  Court  of  Law  and  no  czse  is  pending
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 सत्यम  शिवम्  चलचित्र  की  सेंसर  का  प्रमाण  पत्र  a  किया

 568.  श्री  श्रोम  प्रकाश  त्यागो  :  क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करह  कि

 क्या  शिवम  सुन्दरम  नामक  चलचित्न  को  सेंसर  ate  ते  पास  फिया  था

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  इस  चलचित्र  में  ate  नग्नतापूर्ण  waite
 ye

 वाले

 वृश्य  च्खिए गए

 क्या  यह  wet  है  कि  चित्रपट  पर  चुम्बन  के  दृश्य  स्पष्ट  रूप  से  दिखाए  गए

 (a)  क्या  सरकार  ने  fave  पर  wyatt  दृश्यों  का  ce  न  करने  सस्बन्धी  कोई  मार्गदर्शी

 सिद्धांत  निर्धा  रित  कर  रखे

 यदि  तो  चलचित्र  को  पास  करते  समय  उन  सिद्धांतों  की  उपेक्षा  के  क्या

 कारण

 इस  चलचित्र  से  चम्बन  तथा  नग्न  दृष्यों  क्र  प्रवर्शन  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  क  ह सुन्द रम्  नामक

 फ़िल्म  को  फिल्म  सेंसर  बोड़े  द्वारा  22  साचे  1978  को  प्रमाणीकृत  किया  गया  था

 (8),  भोर  फिल्म  सेंसर  बोर्ड  को  जो  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  करिए  गए

 हैं  उनके  said  उसको  यह  सुनिश्चित  करना  होता  है  कि  श्रश्लीलता  श्रौर  श्रष्टता के  ऐसे

 दृश्य  न  हों  जो  संवेदनशीलताओं  को  क्षुब्ध  इस  फिल्म  में  जो  कामुक  दृश्य  भौर  मानव  रूप  के

 जो  श्रांशिक  नग्न  शाट  हैं  उनको  इस  प्रकार  संवेदनशी लताझ  को  क्षब्ध  करने  बाला  नहीं  समझा

 इंस  फिल्म  को  केवल  व्यस्कों  के  लिए  निबन्धित  लोक-प्रदशन के  लिए  प्रमाणीत  किया  गया

 Production  of  Janta  Dhotis  and  Sarees  in  Handloom

 Sector

 569,  Shri  O.P.  Tyagi  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state

 (a)  the  target  set  by  Government  for  production  of  Janata  dhotis  and  sarees  in  the

 handloom  sector  and  the  extent  to  which  the  target  has  been  achieved

 (b)  whether  Government  propose  to  provide  some  special  facilities  to  this  sector  for

 producing  other  varieties  of  cloth  besides  dhotis  and  sarees;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  and  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abha  Maiti)  (a)  The  tar-

 get  set  by  the  Government  for  production  of  Janata  dhotis  and  sarees  in  the  handloom  sector
 upto  March,  1978  was  100  million  metres.  A  production  of  82  million  metres  has.  actually
 been  achieved  by  the  end  of  March,  1978.

 (b)  and  (c)  The  major  share  of  the  production  is  in  the  form  of  dhotis  and  sarees
 due  mainly  to  more  demand in  respect  of  these  items.  Lungies,  to  a  very  limited  extent,
 are  also

 being  produced  under  the  Janata  Cloth  Scheme.  However,  the  inclusion  of  other
 Varieties  in  lower  as  well  as  in  higher  counts  is  being  considered
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 aia  स्थिति  के  दौरान
 ate  भारत

 रक्षा  नियमों के  afer  बन्द  हुए  लोगों

 के  arfrat wt ary को  ~~

 670.  श्री  यादवेन्द्र  :

 ढो  ०  :

 कया  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या
 सरकार

 के  पास  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  भारत  रक्षा  नियमों  तथा  बन्दियों

 के  झाश्चितों  को  पेंशन  की  कोई  योजना  है  ;

 यदि  तो  उक्त  योजना  की  संक्षिप्त  रूप-रेखा  कया

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  जी  दो  योजनानें

 ea एक
 मीसा  श्रादि  के  बन्दियों  के  केक  लिए  ate  दूसरी  भारत  रक्षा  तथा  भान्तरिक  सुरक्षा  नियम

 के
 अधीन  गिरफ्तार किये  गये  उन  व्यक्तियों  के  लिये  जिनकी  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  मृत्यु  हो  गई  थी  ।

 स्कीमों  का  ब्यौरा  ware  क्रमश
 :  ।  atc  it  में  दिया  गया  है

 ।

 बम्बई  पत्तन  पर  निष्प्रयोजन  खड़  जहाज

 571.
 श्री  थादवेन्द्र  दत्त

 :
 क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 बंबई  पतन  पर  भीड़-भाड़ हो  गई  है  ake  यदि  हां  वहां  कितने  जहाज  निष्प्रयोजन  खड़े हैं
 शर  एक  जहाज  को  वहां  स्थान  का  पाने  में  कितने  दिन  लगते  हैं  ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चांद  :  पिछले  कुछ  महीनों  से  बंबई  पत्तन  में  जहाजों  की

 भीड़-भाड़  हो  गई

 17.  1978  को  21  जहाज  बंबई  में  धाट  को  प्रतीक्षा  कर  रहे  थे  fra  श्रौर

 fra aq  लै
 उधा

 रिया  गोदियों  में  जहाजों  को  घाट  मिलने  में  लगभग  10  ग  जाते  इन्दिरा  गोदी  में  प्रतीक्षा श्रवधि

 लगभग 5  हफ्ते  हैं  ।

 सहाराष्ट्र का  बेरोजगारी  भत्ते  का  विधेयक

 572.  श्री  tito  के०  कोडियन  :

 डा०  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  महाराष्ट्र  विधान  सभा  द्वारा  पारित  बेरोजगारी

 भत्ता  विधेयक  को  अपनी  स्वीकृति  न  देने  का  किया  है  ;

 (  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  निर्णय  राज्य  सरकार  को  भेज  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  राज्य  सरकार  कीਂ  प्रतिक्रिया  कया

 गुह  मंब्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  धनिक  लाल
 :

 तथा
 मामले  पर

 विचार किया  जा  रहा  है  ।
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 i  a  अ

 विभिन्न  सिलों  का  पटसन  का  स्टाक

 573.  श्री  सुशील कुमार  धारा  :  क्या  उद्योग  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  मिलों  के  पटसन  के  स्टाक  में  समानता  लाने  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  1977  में  जारी  किए  गए  पटसन  नियंत्रण  झादेश  चि  शेषकर  भारतीय  पटसन

 निगम  की  व्यापार  स्थिति  के  संबंध  श्रपेक्षित परिणाम  नहीं  निकले  श्रौर

 यदि  तो  परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sitar  श्राभा  श्रौर  कच्चे  पटसन  को

 उपलब्ध  मात्रा  का  मिलों  के  बीच  श्रौर  अधिक  युक्तियुक्त  वितरण  किये  जाने  को  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  पटसन  श्रायुक्त ने  पटसन  तथा  1961  के  खण्ड  9  के  9-12-

 1977  को  एक  आदेश  जारी  किया  था  जिसमें  सभी  पटसन  मिलों  को  ये  निदेश  दिये  गयें  थे  कि  वे  निर्दिश्ट

 तारीखों  के  प्रपने  पास  मौजद  कच्चे  पटसन  के  भण्डार  को  कम  करके  8  सप्ताह  की  खपत  के  स्तर

 तक  पटसन  के  मूल्य  तथा  उपलब्धता  की  स्थिति  की  समीक्षा  करने  पर  मिलों  द्वारा  कच्चे  पटसन
 का  अधिकतम  भण्डार  रखने  की  काननी  सीमा  को  उत्तरोत्तर  कम  करके  4  सप्ताह  की  के  स्तर  तक

 कर  दिया  गया  इस  AVI  के  फलस्वरूप  उच्च  स्तर  तक  का  भण्डार  वाले  श्रनेक  पटसन

 कारखानों  ने  भण्डार  धीरे-धीरे  कम  कर  दिया  है  कच्चे  पटसन  का  कम  भण्डार  रखने  वाले

 कारखाने  पटसन  की  के  उत्पादन  को  चालू  रखने  के  लिए  उन्हें  बाजार  से  पटसन  का  भण्डार

 आमतौर  पर  प्राप्त  हो  जाता  इस  अ्रभ्यपाय  का  भारतीय  पटसन  निगम  की  व्यापारिक  गतिविधियों  में

 सुधार  करने  से  कोई  भी  सम्बन्ध  नहीं

 हत्दिया  पत्तन  का  micairca  रूप  से  खोला  जाना

 574.  राजकृष्ण  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हल्दिया  पत्तन  जो  Tees  1977  से  खोल  दिया  गया  था  तक  श्रौप

 चारिक  रूप  से  नहीं  खोला  गया

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और
 इस

 पत्तन  को  धोषित  स्तर  तक  नौवहन

 योग्य  बताने  हेतु  सरकार  क्या  कर  रही

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कुछ  अन्य  पत्तनों  पर  एकत्न  हुए  जहाजों  से  माल  उतारने में

 झत्यधघिक  विलम्ब  के  लिए  विलम्ब  शुल्क  के  रूप  में  अत्यधिक  सरकारी  राशि  व्यर्थ  at  की  जा  रही
 जौर

 हल्दिया  पत्तन  को  सुधारने  के  लिए  ah  विलम्ब  शुल्क  के  रूप  में  हो  सरकारी

 में  कमी  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठाने  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही

 नौवहन शौर  परिवहन  मंती  चांद
 :

 चूंकि  हल्दिया  के  लिए  विचारित  सभी

 घाएं  wit  चालू  नहीं  ges  oma  हल्दिया  गोदी  पद्धति  के  चालू  करने  का  कोई  सरकारी  उद्घाटन

 समारोह  नहीं  हल्दिया  में  कोयला  तथा  सामान्य  माल  धाट  28-12-1977 से  चालू  है

 धोषित  नोगम्म  गहराई  की  प्राप्ति  के  लिए  हल्दिया  को  जाने  वाले  नौवहन  जलमार्ग का
 निक्षण  1973  में  शुरु  किया

 गया  तब  से  जारी  मुहाने में  गहरा  नदी  साध  कार्य  शुरू  किया  गया  ह

 जलमागें  की  गहराई  के  सुधार  भारतीय  तथा  विदेशी  विशेषज्ञों  की  सिफारिशों  पर  इस  समय  कलकत्ता

 पत्तन  न्यास  द्वारा  भ्रध्ययन  किया  जा  रहा  है
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 और  सरकार  पत्तनों  में  जहाजों  से  माल  उतारने  में  विलम्ब  से  होने  वाने  धन  की  हानि

 से  परिचित  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  विचाराधीन  उपायों  में  यातायात  को  दूसरे  पत्तनों  को

 जहां कहीं  व्यवहायं  हो  मध्यधारा  में  नौकाओं  सामान  का  उतारा  az  श्रमिकों  की  प्ब्या

 में  बृद्धि  और  रेल  और  सड़क  से  निकासी  सुविधाओं में  gare,  शामिल  है  ।  veal  में  माल  के  उतार  और

 निकासी  में  शीघ्रता  करने  के  लिए  रेल  राज्य  निगम  तथा  atm  प्राधिकरणों  कैसी  संबंधित  एजेंसियों
 के  साथ  सबसे  उंचे  स्तर  पर  विचार  विमर्श  किया

 कलकत्ता  राजपथ

 575.  श्री  राजकृष्ण डान  :  कया  नौवंहन  alt  परिवंहस  मंत्री  यह ह  बताने  कीं  कृपा  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  चिर-प्रतीक्षित  एक  महत्वपूर्ण  दुर्गापुर-कलकत्ता  राजपथ  के

 निर्माण  कायें  में  गत  पांच  वर्षों  में  कोई  उल्लेखनीय  प्रगति  नहीं  हुई  है  हालांकि  इसके  लिए  भूमि  का
 तथा  अन्य  औपचारिकताएं  बहुत  पहले  ही  पूरी  करली  गयीं

 gat  निर्माण  कार्य  में  इतना  अंधिक  विलम्ब  होने  के  कारण  हैं  और

 इसंके  कंब  तंक  पूरा  होंने  की  संभावना है  ?

 नोवहन vite  परिवहन  मंत्री  चांद  सें  सम्भंवतया  माननीय  सदस्य  दुर्गापुर

 केलकंसा  एक्सप्रेस के  कलकत्ता-पालसित  खण्ड  का  wera कर  रहे  हैं  जिसका  जुलाई  1975  में  राष्ट्रीय

 रॉजिमार्ग  2  के  भाग के  रूप॑  में  राष्टीयकरण  किया  गयां  चंकि  पंरियोजना  पर  भारी  निवेश  at

 भ्रावश्यकता की  संभावना  है  वित्तीय  संसाधनों  की  कमी  के  कांरण  इस  AT  में  कार्य  करना

 सभंव  नहीं  are  |  इसका  शुरू  किया  जाना  और  पूरा  किया  जाना  धन  की  उपलब्धता पर  निभेर  करेगा

 शाह  श्रायोग  के  प्रतिवेदन  पर  कार्रवाई

 576.  श्री  कंवर  लाल  :  क्या  me  मंत्री यह यह  बताने  की  FAT  करेंगे
 कि  :

 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  पर  मुकदमा  चलाने  के  लिये  केन्द्रीय :  जांच  ब्यूरो  में  बनायें  गये  fate

 सैल  के  रूप  में  farts  प्रमख  विशेष  अधिकारी  के  क्या  दायित्व

 (a)  शाह  wat  के  प्रतिवेदन  पर  जो  सरकार  को  कुछ  मास  पूर्वे  प्राप्त  हो  गया  ष्ा  गरब  तक

 कार्रवाई  न  करने  के  क्या  कारण  हैं

 mea  की  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  बारे  में  प्रत्येक  सिफारिश के  बारे  में  विधि

 मंत्रालय  का  क्या  मत  है

 सरकार  का  लोगों  फैले  इस  विश्वास  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 है  कि  सरकार  उस  पर  कारंवाई  करने  के  प्रति  उत्सुक  नहीं
 ्रौर

 उन  सरकारी  श्रधिकारियों  नाम  क्या  हैं  जिनके  विरुद्ध  सरकार  का  विभागीय  we

 राधिक  कार्रवाई  करने  का  विचार  है  ?

 1.0  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (ait  धनिक  लाल  ES  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  में  एक  विश ष

 एकक  न्यायर्मति  श्री  ज०्सी०  शाह  की  अध्यक्षता  में  जांच  झायोग  द्वारा  प्रस्तुत  गई  रिपोर्ट  से  .  उत्पन्न

 मामलों  जिनमें  जांच/छानबीत  श्रीवश्यक  की  .  उनसे  faaey ar afi तथा  संभी

 कारवाई  करने  उनसे  सम्बंन्धित  wear  ऐसी  जांच/छोनबीत  दौरान  ध्यान में  लाय  जॉने  ate  संभी
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 मामलों  ate  एसे  सभी  जो  सरकार  हारा  समय-समय  पर  इस  एकक  को  भेज  की  जांच

 करने  के  लिए  स्थापित  किया  गया  यह  एकक  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  विशेष  निदेशक  के  नियंत्रण  तथा

 ¢ qae  क्षण  में  काम  करेगां  |

 तथा  यह  कहना  गन्तत  है  कि  सरकार  शाह  अआयोग  की  रिपोर्टों  पर  कायेवाही

 करने  में  रही  छः  प्रथम  सूचना  रिपोर्टों  10-7-78  को  दर्ज की  गई  प्रत्येक  मामले  की

 परीक्षा  करने  के  बाद  नियमों  तथा  प्रशासनिक  प्रक्रियाओं  के  aware  प्रशासनिक  तथाਂ  अन्य

 कारंवाई
 की

 जा  रही  जिन  मामलों  में  विधि  मंत्रालय  की  सलाह  ली  गई  उसे  लौकहित  में  प्रकट
 नहीं  किया  जा  सकता  |

 शाह  अआ योग  की  रिपोर्टों  के  झाधार  पर  दर्जे  किये  गंये  मामलों
 की

 जांच  पड़ताल॑  पूरी  हों

 जाने  के  बाद  ही  इसे  तय  किया  जा  सकता  है  |

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  में  समयोपरि  wi
 के

 रूप  में  व्यय

 577.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  क्या  wat  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  में  समयोर्परि  भत्ते  पर  व्यय
 को

 कम  करने  की  दिशा  में  सरका
 र

 द्वारा  क्या  विशेष  उपाय  किये  गय

 at  1977-78  के  दौरान  समयोपरि  भत्ते  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  की  शभ्रदायगी  की

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  में  प्रधिकारियों  द्वारा  WeTeTT HY की  कमी  के

 कारण  किसी  वर्ष  में  भी  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किया  जा  भ्ौर

 इस  बात  को  रोकने  के  लिए  सरकार  क्या  विशेष  उपाय  करने  का  बिचार  है  कि  उत्पादन

 लक्ष्य  प्राप्त  किए  जायें  और  प्रत्येक  मामले  में  उत्पादन  लागत  को  कम  किया  जा  सके  ?

 रक्षा  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शेर  उत्पादकता  aera  के  लिए  stearate

 योजनाएं  शरू  की  गई  इसके  परिणामस्वरूप  संमयोपरि  अ्रदीयगियां  घट  गई  है  |

 लगभग  174 लाख  रुपए  ।

 गत  तीन  वर्षों  में  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड
 के

 ara  की  जांच  करने  पर  मालूम  हुभ्ना

 है कि  1975-76  AIX  1977-78  में  विमान  झर  1976-77 में  अजीत  विमान  को  छोड़  कर

 उत्पादन  के
 अधिकांश  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए  गए  हैं  ।

 1975-76  में  उत्पादन  मे ंजो  free  आराई  उसका  कारण  नासिक  प्रंभांग  में  संगठनात्मक  कमियां

 att  1977-78  में  प्रभाग में  श्रमिक  अ्रशांति का  होना  wa  के  उत्पादन  में  गिरावट  का  कारण

 विकास  संबंधी  समस्याएं  हैं  ।

 नासिक  प्रभाग  में  जो  संगठनात्मक  कंमियां  थीं  उनकी  पूर्ति  सरकार  द्वारा  स्थापित  समिति

 की  सिफारिशों  के  आधार  पर  उत्पादन  सामान  की  प्रबंध  सुचना  प्रणाली  प्रौर  दूसरे  क्षेत्रों

 में  विभिन्न  प्रकार  के  सुधार  कर  दी  गई  अ्रजीत  विमान  से  संबंधित  विकासात्मक  समस्याश्रों  पर

 काबू  पाया
 जा  रहा  है  शौर  1977-78  के  लक्ष्यें  प्राप्ति  हीं  गए

 TATA ATA  site  विधायी  दौनों  प्रकार  के  उपाय  अपनाए  जा  रहे  हैं  ताकि  उत्पादन  हीक  हो  श्रौर

 श्रमिकों  तथा  प्रबन्ध  के  मध्य  itis  dae  ठीक  at  रहे
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 पस  का  समाप्त करना

 578.
 श्री  कंवर  लाल

 :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 प्रिवी  पसें
 समाप्त

 करने
 के

 कारण  सरकार को  कितनी  धनराशि की  बचत  हुई

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राजाओं  श्रौर  नवाबों  को  किसी  न  किसी  रूप  में  of  भी  कुछ

 धनराशि अदा  की  जा  रही

 यदि  तो  उक्त  राजाओं  और  नवाबों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनमें  से  प्रत्येक  को  प्रतिवष॑

 कितनी  धनराशि  wat  की  जाती  श्रौर

 उक्त  carat  और  नवाबों  को  aa  भी  धनराशि  अदा  करने  के  व्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att afta  लाल  :  तथा  संविधान  (  2
 1971  जिस  प्रिवी  ce  समाप्त  किये  गये  के  am  होने  के  समय  भारत  के

 भूतपूर्व  राज्यों  के  नरेशों  को  4.  67  करोड़  रुपये  की  कुल  धनराशि  वार्षिक  अदा  की  गई  थी  फिर

 भारत  सरकार  ने  भूतपूर्व  नरेशों  को  के  रूप  में एक  मपष्त  नकद  राशि  देने  का  निर्णय

 किया  था  ताकि वे  बदली  हुई  परिस्थितियों  में  अपने  श्रापको  व्यवस्थित  कर  सकें  ae  कठिनाइयों  को  कम

 कर  सक  |
 1974

 से  1978 (  14
 1978  के  दौरान

 अब  तक  276  में
 से  271  भूतपूर्व

 नरेशों को  10.26 करोड़  रुपये  की  धनराशि  स्वीकृत  की  जा  चुकी  शेष  पांच  मामलों  में  लगभग  21

 लाख  रुपये  की  झदायगी  झभी  की  नानी  इन  भूतपूर्व  नरेशों  को  श्रन्य  कोई  भुगतान  नहीं  किया गया  है

 तथा  (a)  नहीं  उठता  ।

 Probe  into  Working  of  Transport  Unit

 Doordarshan.

 579.  Shri  T.S.  Negi  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased
 to  refer  to  reply  given  to  USQ  No.  4049  on  22-3-78  and  state:

 a)  what  action  has  been  taken  so  far  about  the  transport  unit  of  Doordarshan  for
 which  a  question  was  asked  previously  on  22-6-1977;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  this  matter  has  been  delayed  deliberately  in  order  to  save
 the  guilty  officers  and  to  implicate  some  innocent  officers  ;  an

 (c)  the  time  likely  to  be  taken  to  complete  the  final  action,  and  if  it  has  been  completed,
 the  findings  thereof?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.K.  Advani)  :  (a)  Action  in

 regard  to  departmental  proceedings  in  this  case  is  in  progress;

 (b)  No.  Sir.

 (c)  Efforts  are  being  made  to  complete  the  proceedings  expeditiously  but  no  specific
 time  limit  can  be  given,  as  the  detailed  procedure  laid  down  in  the  Rules  has  to  be  followed.

 पुलिस  हारा  गोली  चलाया  जाना

 580.  श्री  भगत  राम  :  कया  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1977  से  1978  तक  भिन्न-भिन्न  राज्यों  में  पुलिस  ने  कितनी  बार  गोली

 चलाई  कितने  व्यक्ति  मारे गए  तथा  कितने  घायल  भर

 घटना  के  क्या  कारण थे  ? (@)  गोली  बारी  की  प्रत्येक
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 sory क सरा  राज्यों संघ  शासित गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (sit  धनिक  लाल  :

 wal  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ate  मिलते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 we  उतारने  के  कार्य  संबंधो  योजना

 581.  शगत  राम  :  क्या  नोवहन  श्रोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि

 क्या  यह  सच  है  कि  तत्कालीन  नौवहन  परिवहन  मंत्रालय  के  सचिव  ने  केन्द्रीय

 wa  जल  परिवहन  निगम  द्वारा  1976  में  प्रस्तावित  wart  उतारने  के  काय  संबंधी  योजना  को

 इस  तथ्य  के  बावजद  स्वीकृति  प्रदान  की  थी  कि  उक्त  योजना  बोड॑  निदेशकों  हारा  श्रस्वीकृत  कर  दी  गई

 ग्र

 यदि  हां,तो नो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चांद  रास  प्रनाज  उतारने  के  कार्यों  के  लिये  केन्द्रीय
 अझन्तदंशीय जल  परिवहन  निगम  लि०  कलकत्ता  के  प्रस्ताव का  निगम  के  निदेशकों  के  are  द्वारा  जनवरी

 1976  में  सरकुलेशन  से  ष्  किया  गया  ।  निगम ने  कुछ  परिवतेन के  साथ  उक्त  योजना  के  मोटे

 ब्यौरे  की  स्वीकृति के  लिये  इस  मंत्रालय  को  टेलेक्स  संदेश  भी  भजा  ate  उसकी  स्वीकृति  भेजी

 (a)  नहीं  उठता  |

 सो०  श्राई०  ए०  को  गतिविधियां

 582.  फतहसिह राव  गायकवाड़ :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  का  ध्यान  29  1978  के  जन॑ल पी  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की

 झर  दिलाया  गया  है  कि  महेश  योगी  सी  oWTZ oo  की  गतिविधियों  में  श्रन्तमें  स्त

 कया  यह  सच  है  जैसा  कि  area  लगाया  गया  है  महेश  योगी  नन्दा  देवी  पर  परमाण

 उपकरण  लगाने  में  झ्न्तग्रेस्त  था

 क्या  विदेशी  गप्तचर  एजेंट  जैसाकि  श्रारोप  लगाया  गया  है  योगी  के  शिष्यों  के  वेश  में

 हिमालयी  क्षेत्र  में  जासुसी  कार्य  करते  भ्रौर

 यदि  तो  भाग  श्रौर  को  देखते  हुए  क्या  सरकार का  विचार  देश  की

 खुरक्षा  के  हित  में  योगी  तथा  उसके  शिष्यों  की  गतिविधियों  पर  निगाह  रखने  का  है
 ?

 ह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  जी  श्रीमान् ।

 शौर  )  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  सुचना नहीं

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  हितों  को  ध्यान में  रखते  हुए  सतत  सतक ता  बरती  जा  रही

 ब्लाक  स्तर  पर  योजना  के  लिए  मागंदर्शी  सिद्धांतों  के  बारे  में  रिपोर्ट

 583.  श्री  दुर्गा  चन्द  :  क्या  योजना  मंत्री  ग्रामों  के  लिए  समेकित  विकास  परियोजना  के  बारे  में

 15  1978  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  313  के  उत्तर  के  संबंध  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  योजना  झायोग  द्वारा  ब्लाक  स्तर  पर  योजना  के  लिए  विस्तृत  मागंदर्शी  सिद्धांत  बनाने

 हेतु  बनाये  गए  कार्यकारी  दल  ने  रिपोर्टे  दे  दी  है

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है  गौर
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 (7)  उप  fete  पर  क्या  कार्येवाही  की  गई  है  waar की  जा  रही

 प्रधान  मंत्रो  मोरारजी  :
 जी  हां

 एक  विवरण  सभा  पटल  परे  प्रस्तुत

 में  रखा  wat  ।  देखिये  संख्या  एल०टी  ०-2411  /  78]

 रिपोर्ट कीं  जांचे  कीं  जां  रहीं

 न्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  लिमिटेड  कांनंपुर  में  छंटनी

 584.
 श्रो  दयाराम  शाक्य  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 कंप्रा  केन्द्रीय  सरकार  ने  23  1969  को  ब्रिटिश  इंडिया  कारपौरेंशन  लिमिटेड ,
 कापर  सेलर  ब्रांच  को  अधिकर  में  लिया

 यदि  तो  इस  कंपनी  के  साथ  क्या  शर्तें की  गई  थी  जिनसे  कमंचारी  प्रभावित  होते

 क्या  कंपनी  के  कमंचांरियीं  के  साथ  सम्पन्न  समझौते  में  इस  are  के  उपबंध  थे  कि  ऐसे

 कमंचा  जिनकें  नाम  23  1969  को वेतन  चिट्ठे  में  दर्जें  सेवी  में  बने  रहने  दियाਂ

 23  1969  को  इस  कंपनी को  भ्रपने  अधिकार  में  लेने  से  पूर्व  यहां  कितने  कमंचारी

 कार्य  कर  रहे  बतन  चिट्ठे  अथवा  उपस्थिति  रजिस्टर  की  सत्यापित  प्रतिलिपि  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा

 कितने  व्यक्तियों  को  नौकरी  से  हटा  दिया  गया  है  atk  कमंचारियों  की  adam  संख्या  कया

 (=)  क्या  तत्कालीन  प्रबंध  निदेशक  ने  744  व्यक्तियों  को  नौकरी  से  निकाल  दिया

 क्या  बाद  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोगों  को  नियुक्त  गया  जिनकी  संख्या  इस

 समय  3500
 है  जिनमें  छंटनी  किए  गए  पुराने  स्थायी  कमंचारी  नहीं

 कमंचारियों  की  छंटनी  कर  तथा  बाद  में  की  जाने  वाली  नियुक्तियों  में  छंटनी  किए

 गए  स्थायी  कमंचारियों  को  नियुक्त  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  क्या  मंत्रालय इन  परिस्थितियों की

 जांच  करने  भ्र  दोषी  अ्रधिकारियों  को  दंड  देने  पर  विचार  कर  रहा

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  (attarat arat arefer) : ara  :  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विकसित दी

 टैनरी  एण्ड  फुटीनयर  करपोरेशन  श्राफ  इण्टिया  लिमिटेड  नामक  एक  नई  कम्पनी ने  23  1969  को

 ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोशन  कानपुर  की  दी  कपर  एलेन  श्रौर  at  वेस्ट  टैनरी  शाखाओं  को

 ary  हाथ  में  लिया  a

 दोनों  want  के  कमेंचारियों  को  प्रभावित  करने  वाली  wat  के  बारे  में  ब्रिटिश  इण्डिया

 कारपोरेशन  लिमिटेड और  टैनरी  एण्ड  फुटवियर  कारपोरेशन  arp  इण्डिया  द्वारा  22  1969  को

 किये  गयें  अनुबंध के  उद्धरण  संलग्न  (ara  )
 ~

 जी  नहीं

 इन  दोनों  WGA AY की  वेतन  नामावली  पर  22-5-1969  को  कुल  2590  कमंवारी  थे  ।

 इनमें से  टैनरी  एण्ड  फूटवियर  कारपोरेशन ars  इण्डिया  ने  1935  कर्मचारियों  को  श्रपने  यहां  लें  लिया  ।

 इन  व्यक्तियों  की  वेतन  नामवली  की  सत्यापित  प्रतिलिपि
 तथा  छंटनी  या  नौकरी  हटाये  wa  व्यक्तियों

 की  सूची  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  से  प्राप्त कीं  जा  रही  है  ak वे  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 28  1900  के  लिखित  उत्तर
 नए  अ

 उन  655  व्यकितयीं  लह

 हरो  Tw

 | वय

 नााणणणायणाणणु कांरपोरेश ग गई थ  भार

 ea

 में  नहीं  लिव wat  ब्रिटिंश  इडिण्या  कारपोरेशन  द्वारा  या  तो  छंटेनी  कर  दी  गई  थी  था  से  सेंवीनिवत  हो  गये

 श्रौर  या  उन्होंने  ब्रिंटिश  efter  से  त्वांगपंत्र  दें  दियां  था  ।

 एघ्ड  फटबियर  कारपोरेशन  ar  इण्डिया
 ने  विज्ञापनों  या श्रौर

 यक  श्रधिसूचना  रिक्त  CHAT  अधिनियम  के  अधीन  खुली  प्रतिठेगिता
 के

 माध्यम
 से

 23-5-1969  के  बाद

 समय-समय  पर  लोगों  की  शभ्रतिरिकत  भतियां  की  हैं  ।  नई  पतियों  के  समय  छंटनी  किये  गये  व्यक्तियों

 साथ  किसी  प्रकार का  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  गया  ।  टेनरी  एण्ड  फुटवियर  कारपोरेशन

 इण्डिया  ने  कुछ  उन  व्यक्तियों  जिन्हें  पहले  संविलीन  नहीं  किया  जा  भत्यां  भी  की  थीं  ।

 निगम  में  जन  1978  3021  ब्यक्ति  क्य  कर  रहे  थे  ।  इस  स्थिति  में  इस  मामले  में  कोई  जांच

 का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 विवरण

 ह  करार  एक  हजार  नो  सो  उनहत्तरवें  वष॑  के  दिन  ब्रिटिश  इंण्डिया  कारपोरेशन  लिमिटेड

 जो  भारतीय  कम्पनी  श्रधिनियम  1913  के  अधीन  निगमित  की  गई  एक  कंपनी  जिसका  पंजीकत

 कार्यालय  एथस्लैंड  हाउस  रामपुर  एतद  पश्चात्  वन्डरा  कहा  एक  ate

 तथा  दसरी  भ्रोर  टेनरी  एण्ड  फटविथर  कारपोरेशन  श्राफ  feo  जो  कंपनी  अझ्रधिनियम  1956  के

 aaa  निगमित  की  गई  एक  कंपनी  जिसका  पंजीयित  कार्यालय  13/399  सिविल  rt

 बन्ड  कहा  जायेगा  के  बीच  किया  गया  |

 नः  2

 (3)  क्रेता  सहमत  है  कि  विक्रेता  के  श्रधीन  इस  समय  काय  कर  रहे  कमचारियों  को

 जेसा  कि  क्रता  सब  था  ही  अपने  स्वविवेक  से  आवश्यक  समझे  इस  प्रकार  के  कमंचारियों  को

 उक्त  कमंचारी '  के  नाम  से  बताय  सेवा  में  ल  लगा  ।  इस  प्रकार  सेवा  में  लिए  गए  कमंचारी  निरंतर

 का  उपभोग  करते  रहेंगे  श्र  जिंसे  अ्रन्तरण  से  घ्नाघित  sa  नहीं  माना  जाएगा  ।  बाद  में  छंटनी

 होने  की  स्थिति  में  उक्त  कमंचारी  sat  से  निरंतर तथा  सेवा  के  श्राधार  पर  कानन  प्रतिपूर्ति  पाने

 का  हकदार  होगा  ।  इस  प्रकार  सेवा  में  लिए  गए  कमंचारी  क्रेता  से  अपना  अनदान  (usq2) )
 का  लाभ  भी  मिलंगा  |  ल पाने के  हकदार  होंगे  उन्हें  बनने  वांली  छंटटी  जिंसके वे  हंकदार

 उक्त  कर्मचारियों  के  बारें  से  श्रथवा  विक्रेता  के  watt  नियोजन  से  उप्पनने  संभी  अय  शेष  जो

 तारीख  तक  देय  होंगी  faxar  द्वारा  भुगतान  करर  दी  जाएगी  ak  sak  संबंध  में  क्रेता  की  किसी

 पी  प्रकार  की  देयता  शष  नहीं  रहे  जायगी  ।

 mat  को  23  1969  के  qa  ae  बतायेगा  fe  चिक्रेता  के  किन  कर्मचारियों

 की
 सेवाएं  क्रेता  ग्रहण  केरेगा

 |  इस  प्रकार  सेवा  में  लिंए  गए  कमं्चारियो ंके  बेतनਂ  तथा  मजदूर  क्रेता  द्वारा  इस
 तारीख  से  भगतान  की  जाएगी  जिस  दिन  क्रेता  द्वारा  कमंचा  रियों  के  नाम  विक्रेता  को  बताये  जायेंगे  ।

 विक्रता
 के

 उन  सभी  कमंचारियों  की  सेवायें  जो  करता  द्वारा  ग्रहण  न  की  विक्रेता
 द्वारा  समाप्त  कर  दी  जायेंगी  उनकी  कानूनन  बकाया  रकम  का  विक्रेता  द्वारा  भगतान  किया  जायेगा  तथा

 इस  प्रकार  की  बकाया  रकम  देयताओं  संबंध  में  विक्रेता
 की  कोई भी  देयता  शेष  नहीं  रह  जायेगी  ।

 *

 (13)  सभी  बकाया  देयतोएँ  जो  भी  हों  तथा  कमंचारियों  की  बकाया  भविष्य
 राज्य  fast  डाक  म्यूनिसिपल  सम्पत्ति

 टेलीफोन  वे  तन  ,  Teqet  प्रादि  सहित  बेचे  जाने  के  लिए  सहमति  प्राप्त  सम्पत्ति  fas ar
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 fata,  जहां  तक  क्रेता  द्वारा  इस  प्रकार  की  देयतायें  जो  विशेष  से  स्वीकार  कौ  गई  हों  उनके

 ये  सभी  प्रेजेन्टस  विक्रेता  वहन  किये  जायेगे  और  क्रेता  उनके  लिये  जिम्मेवार  नहीं  होगा  भौर

 मदि  क्रेता  को  ऐसी  कोई  देयता  पूरी  करनी  पड़ी तो  वह  उन्हें  विक्रेता  से  वसूल  कर  लेने  का  हकदार  होगा I

 इसी  प्रकार  इन  के  ota  देय  तथा  23  1969  के  पश्चात बनने  वाली  उपर्युक्त  सभी

 देयताओं  का  वहन  क्रेता  द्वारा  जायेगा
 श्रौर  यदि

 विक्रेता
 से

 ऐसा  कोई  भुगतान  अथवा  व्यय
 वसूल

 किया  जाता  है  तो  विक्रेता/क्रेता  द्वारा  प्रतियूर्ति  करा  लेने  का  हकदार  होगा

 न  जद

 Death  of  the  Son  of  Investigating  Officer  im

 ‘Hiissa  Kursi  Ka’  Case

 585.  Shri  Daya  Ram  Shakya  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  a  son  of  the  Superintendent  of  C.B.I.  investigating  ‘Kissa  Kursi  Ka’

 case  was  run  over  by  a  jeep  driven  by  unidentified  persons  and  died;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  some  political  persons  have  a  hand  in  this  incident;

 and

 (c)  the  outcome  of  the  inquiry  conducted  by  Government  into  this  matter  and  the

 action  against  the  officers  concerned?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal  Mandal  )  :(a),  (b)

 and  (c)  On  12-5-1978,  the  son  of  a  C.B.I.  officer  was  knocked  down  by  a  jeep  on  the  M-

 Avenue.  He  was  admitted  to  the  Safdarjang  Hospital  where  he  succumed  to  the  injuries  on

 15-5-1978.  A  case  FIR  No.  406  u/s  279/304A  IPC  was  registered  at  P.S.  .R.K.  Puram.  The

 jeep  involved  in  the  accident  was  traced  on  15-5-1978  and  the  driver  surrendered  on  16-5-

 1978.  Two  other  persons  who  were  travelling  in  the  jeep  were  also  arrested  on  16-5-1978

 u/s  201/202/297/304-A.  Investigation  corducted  so  far  does  not  disclose  any  foul  play.

 एलगिन  कानपुर  द्वारा  का  दावा

 586.  दयाराम  :  क्रय  उद्योग  ddl  ae  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्य  कानपुर  की  एलगिन  मिल  के  मालिकों  ने  650  रूई  की  गांठों  के  लिए  बीमा  कंपनी

 ले  qarad  के  लिए  दावा  किया  जिनमें  11-12  1978  को  झाग  लग  जाने  से  नष्ट  हो  जाने

 की  बात  कही  गई

 क्या  650  गांठों  के  लिए  दावा  किया  गया  जबकि  उनकी  संख्या  कम  AIT

 ई
 है यदि  तो  क्या  मामले  की  जांच

 की  जायेगी  झर  इससे  श्रनुमानतः  कितनी  हानि  ह

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  Tata)  :  श्रौर  11-12  1978  की

 रात  में  एलगिन  मिल्स  में  लगी  श्राग  के  परिणामस्वरूप रूई  के  भण्डार  में  रूई  की  685  गांठें  जलने  की

 क्षति  अनुमान  गया  था  रूई  का  मूल्य  11,09,000  रू०  लगाया  गया  है  ।  श्रोरिएन्टल

 लनरल  इन्शोरेन्स  कम्पनी  नामक  बीमा  कम्पनी के  सर्वेक्षक ने  नष्ट  होने  से  बचाए  गए  रूई  के  शेष

 52.5  प्रतिशत  मूल्य  की  रूई  की  हानि  होने  का  अ्रनुमान  लगाया है
 ।  इसी  आधार  पर  मिल  के  प्रबन्धकों

 ने  बीमा  कम्पनी  के  पास  5,276,890  रुपए  का  दावा  पेश  किया  है  |  यह  सही  नहीं  है  कि  श्राग  से  जलने

 बाली  685  गांठों  के  पूरे  मूल्य  के  लिए  दावा  पेश  किया  गधा
 है

 प्रश्न
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 Regular  Appointments  in  A.LR.

 587.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting

 be  pleased  to  refer  to  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  4050  on  the  22nd  March,
 1978  and  state

 (a)  the  action  taken  on  the  assurance  given  in  reply  to  the  above  mentioned  question

 regarding  ad-hoc  appointments;

 (b)  the  reasons  for  not  regularising  the  persons  who  are  working  on  ad-hoc  basis  or

 for  not  making  regular  appointments  in  their  places;

 (c)  the  reasons  for  not  taking  any  action  despite  assurance  and  asking  repeated  ques-
 tions  although  more  than  one  year  has  passed;  and

 (d)  the  time  by  which  action  will  will  be  taken  thereon?

 (a)  A  statement  is The  Minister  of  Informtion  and  Broadcasting  (Shri  L.K.  Advani)  :

 laid  on  the  Table  of  the  House.  The  information  regarding  Central  Informations  Service

 posts  and  in  respect  of  Group  ‘C’  and  ‘Dਂ  posts  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table

 of  the  House.

 (b),  (c)  and  (d)  As  would  be  seen  from  the  information  given  in  col.  5  of  the  attached

 Statement,  some  of  the  appointments  are  being  treated  as  ad-hoc  pending  disposal  of

 court  cases.  In  the  case  of  some  of  the  posts  steps  have  already  been  taken  to  convene  the

 Departmental  Promotion  Committees  for  regular  appointments.  In  the  remaining  cases

 DPC  has  already  been  held  and  regular  appointments  are  expected  to  be  made  shortly  or
 the  cases  are  pending  for  the  amendment  of  Recruitment  Rules.  While  all  possible  steps

 are  being  taken  to  make  these  appointments  on  a  regular  basis  as  quickly  as  possible,  it  is

 not  possible  to  fix  a  time  limit.  [  Placed  in  Library.  See  No.  L.  T.  2412/78]

 Implementation  of  Verghese  Committee  Report

 588.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  ह  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 casting  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  action  will  be  taken  on  the  report  of  the  Verghese  Committee  in  near

 future;

 (b)  whether  the  Verghese  Committee  has  recommended  only  one  Cadrein  the  All:

 India  Radio,  so  that  frictions  may  be  removed  which  exists  between  Producers  working  on

 contract  basis  and  Programme  Executives  and  A.S.Ds.  ;

 (c)  if  so,  the  reasons  for  departmental  promotions  of  the  regular  officers,  i.e.  Station

 Directors  ;

 (d)  the  reasons  for  not  giving  departmental  promotions  to  the  producers  who  are  ex-

 perts  by  creating  new  posts;  and

 (e)  whether  Government  propose  to  give  immediate  promotions  to  the  Producers

 by  withholding  departmental  promotions  of  the  regular  officers?

 The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  L.K.  Advani)  :  (a)  to  (e)  The

 Verghese  Committee  Report  which  is  under  the  consideration  of  Government  has  recommen-

 ded  five  separate  cadres  and  suggested,  inter  alia,  that  staff  artistes  be  made  regular

 employees
 of  the  proposed  NBT.  Until  the  existing  policy  is  changed  in  the  light  of  the
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 decisions  that  may  be  taken  on  the  report  of  the  VYerghese  Committee,  vacancies  have  to
 be  filled  in  accordance  with  the  existing  Recruitment  Rules.  It  would  not  be  possible  to

 create  new  posts  merely  to  give  departmental  promotions  to  producers.  It  wouldalso  not  be
 in  the  interest  of  work  to  keep  regular  senior  administrative  posts  unfilled  In  any  case,
 merely  withholding  the  promotion  of  regular  officers  will  not  enable  the  producers  to

 get  their  promotions

 Hindi  Teaching  Scheme

 589.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  Will  be  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  the  post  of  Joint  Direcior  in  the  Hindi  Teaching  Scheme  has  been  filled

 by  promoting  a  Deputy  Director  under  the  scheme;  and

 (b)  whether  the  officer  has  received  any  formal  training  in  orgainsation  and  methcd

 like  other  Deputy  Directors?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  L  Manda!})

 (a)  Yes,  Sir

 (b)  Yes  Sir

 Training  Centres  of  Hindi  Teaching  Scheme

 590.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs be e  pleased
 to  state  :

 (a)  the  total  number  of  trainees  admitted  in  various  training  centres  of  Hindi  Teaching
 Scheme  working in  Delhi  during  the  session  which  commenced in  January,  1978;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  such  industrial  employees  as  not  covered  under  the  Hindi

 Teaching  Scheme  haye  also  been  admitted  in  various  courses  during  this  sesstoin

 (c)  whether  such  employees  have  been  admitted  to  increase  the  number  of  various

 Hindi  classes  and  to  continue  the  Hindi  Instructors  in  services  already  appointed  on  ad-

 hoc  basis;  and

 (d)  if  $0  the  reasons  for  not  taking  appropriate  action  to  stop  such  waste  ful  expendi-
 ture  of  public  money?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal  Mandal)  (a)

 2197

 (b)  No,  Sir

 (c)  No,  Sir

 (d)  Question  does  not  arise

 लघ  क्षेत्र  को  काननी  संरक्षण  के  लिए  we  समिति  को  सिफारिश

 591.
 शी  विजय  कुमार  weglat : :

 क्या
 उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  करेंगे

 (#)  क्या  सरका  rf  भ्षेत्न  के  लिए  थ्रारक्षित  मदों  सूची  का झर  विस्तार  किया

 > अझर  नविनतम  '  स्थिति  क्या

 1



 weal  के  लिखित  उत्तर 1900

 द  लिन क

 क्या  सरकार  लघु  क्षेत्र  के  |... प्रब्रगत  भ्राने  बाले  उत्पादन  के  क्षेत्रों  क़ो  कातती  संरक्षण
 देने

 संबंधी  भट्ट  समिति  की  सिफारिशों  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  श्रौर

 क्या  सरकार  का  विचार  संसद  के  चाल  में  लघ  उद्योग  are  अधिनियस  लाने  का  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  माईति  )  ati  ga:  वर्गीकृत  सूची

 में  मदों  की  संख्या  807 है  जो  26  1978  को  ज़ारी  की  थी  ।

 नही ं।

 छठी  योजना  में  जनजातिय  विकास

 592.  श्री  के०
 TeaTait  :  क्या

 गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे
 किः

 छड़ी  ster  के  thor  avandia  विभास  के  लिए  सरकाए  को  क्या  नीति  है  ;

 क्या  पांचवीं  योजना  की  उसी  नीति  को  अपनाया  गया  है  अथवा  किसी  अरन्य  नीति  का

 पालन  किया  जा  रहा  are  यदि  at,  तो  किस  रूप  ak

 क्या  जनजातीय  विकास  के  लिए  शरिक  मात्रा में  धन  खं  करने  का  प्रस्ताव है  श्रौर  यदि

 ती  कितनी  मात्रा  में  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  मण्डल
 शर  मध्यकालिक

 योजना  1978-83  में  पांचवी  योजना  के  दौरान  प्रारम्भ  किये  गये  रक्षात्मक  उपायों  के  लाभों  को  ठोस

 रूप  से  संचित  करने  का  प्रस्ताव  पांचवी  योजना  के  दौरान  समाजिक  सेवाओं  जनजातीय

 क्षेत्रो  में  शिक्षा  ने  नियत  श्रग्रता  प्रप्त  नहीं की  ।  इस  लिए  इस  असंतुलव  को  ठीक  करने  और  शिक्षा  तथा

 wey  सामाजिक  सेवाओं  को  उच्चतर  AAA  देने  का  निर्णय  किया  पूर्ण  रोजगार  भी  नई  योजना  के

 महतंवपू  लक्ष्य  के  समान  ही  ane  fear  गया  है  ।

 TAAAAT-BT  को  1978-83  के  दौरान  उन  छोट  क्षेत्नों  तक  बढ़ाने  का  प्रस्तान  है  जिनकी

 संख्या  दस  हजार  से  अधिक  हो  श्र  जहां  50  प्रतिशत झथवा  ates  जनजातियां  बसी  हों  ।  ara  की

 नाती  है  कि  इस  कायंक्रम  के  aia  पर्याप्त  अतिरिकत  जनजातीय  जनसंख्या  झा  जाएगी  ।

 1978-83  की  जनजातीय  उप-योजनाओं  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  350  करोड  न्पय

 रखी  गई  है  जबकि  पांचवी  योजना  के  दौरान  190  करोड  रूपए  थो  ।  राज्य  सरकारों  से  भी  1975-83

 के  शभ्रपने  राज्य  योजना  प्रस्तावों  में  जनजातीय  उपयोजना  क्षेत्रों  के  लिए  झाबंटन  में  उच्चतर  नहत्व  दे

 का  अनुरोध  किया  गया  है  ।  यह  भी  निर्णय  किया  गया  है  कि  प्रत्येक  मंत्रालय  की  1978-83  शे  योजना

 जो  उनके  क्षत्रों  में  जनजातीय  क्षेत्रों  के  विकास  से  संबंधित  में  ननजातीय  क्षेत्रों  के  लिए

 प्रावधान  किया  जाना  चाहिए  ।  ये  परिव्यय  केन्द्रीय  मंतालयों  के  बजट  में  अलग  से  दिखाये  जाएंगें  प्रौर

 निर्धारित  किय  जायेंगे  ।  इसलिए  ag  are  की  जाती है  कि  जनजातीय  क्षेत्रों  के  लिए  वित्तीय  पॉरेव्यय

 में  wat  पर्यापत  वद्धि  हो  जाएगी ।

 राष्ट्रीय  राजमा  संख्या  43  का  चौड़ा  किया  जाना

 593.  श्री  के०  प्रधानों  :  नौवहत  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  व्पा  करेंगे  कि

 क्या  तेजपुर  मे  df  तक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  fo  43  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 के  विशिष्ट  विवरणों  के  अनुपार  पर्याप्त  रूप  से  चौड़ा  है
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 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  से  श्रनुरंध  किया

 (a,  यदि  तो  इसे  कब  चौडा  कर  दिया  लायेगा
 ?

 मौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चांद  :  जयपुर  से  सुंकी

 तक  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 43

 का  भाग  इकहरी  लेन  यानपथ  (10  से
 1?  ic ) 7  का  है  प्रभी  तक

 इसे  मौजूदा  यातायात  श्रावश्यकता  के  लिये  पर्माप्त  समझा  गया  है  ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता

 झौर  उड़ीसा  सरकार  ने  धाट  क्षेत्र  सहित  राष्ट्रीय  राजमागं  43  के  कुछ  भागों में
 दो

 लेनਂ के  यानपथ  चौड़ा  करने  के  लिये  1974  में  कुछ  प्रस्ताव  भेजे  थे  उस  समय  की  कठिनाई

 के  कारण  इन  पर  तब  स्वीकृति  के  लिये  विचार  नहीं  किया  जा  सका  परन्तु  इस
 खंड

 में
 यानपथ

 को

 चौड़ा  करने  के  काय  को  चालू  5  वर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  के  लिये  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 Aa-atat et की  समस्यायें

 594.  डा०  बापू  कालदाते  :  क्या  गृह  adi  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नव-बोद्धों  के  समक्ष  आ  रही  कठिनाइयों  ae  समस्याओं  के  बारे  में  कुछ  संसद  सदस्यों

 क
 हस्ताक्षर-युक्त  कोई  पत्न  सरकार  को  प्राप्त  हुमा

 यदि  तो  ब्या  सरकार  ने  उस  पर  कोई  कार्यव।ही  की

 की  गई  array  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  Wve ) :  तथा  नव-नौद्धों के  समक्ष
 आभा  रही  कठिनाइयों  ae  समस्याओं  के  बारे  में  संसद  सदस्यों  समेत  कई  लोगों  से  समय-समय  Arse

 प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।  भारत  सरकार  ने  मैट्रिकोत्तर  छात्रवृत्तियों  समृद्रपार  छात्रवृत्तियां  स्वीकत |

 लड़कियों के  छात्रावास  श्रादि  जेसी  कुछ  सुविधाएं  नव-बोद्धों  को  दी  हैं

 मालीवाड़ा  iiTTate  में  विदेशी  नागरिकों  को  गतिविधियां

 595.  डा०  बापु

 श्रोमती मृणाल

 weal

 थो  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मालीवाड़ा  श्रौरंगाबाद  में  कूछ  विदेशी  नागरिकों  की  गतिविधियों  के  बारे

 में  5  1978  के  अ्रौरंगाबाद  में  प्रकाशित  एक  लेख  की  भ्रौर  सरकार  ने  ध्यान  दिया  है  ;

 दिया है  ;  झर
 क्या  यह  सच  है

 कि
 सरकार  ने  इन  विदेशी

 न्यक्तियों  को
 देश  छोड़  देने  के  लिए

 उन्हें  नोटिस

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
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 प्रश्नों  के  aq  उत्तर 19  1978

 ही ि

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  धनिक  लाल  :  यह  लेख  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं
 राया  है

 (a)ate  कुछ  विदेशी  जो  पर्येटक  bet Ta a-Tat  cma  मालीवाडा

 बाद  में  काम  पर  लग  गये  थे  शौर  इस  प्रयोजन  कि  लिए  भारत  में  रहने  की  श्रनुमति  के  लिए  झ्रावेदन

 किया  था  ।  चूंकि  यह  प्रवेशपत्र  की  शर्तों  के  विरुद्ध  इसलिये  उनकी  देश  छोड़ने  के  नोटिस  दे  दियें

 गये

 श्रौद्योगिक  केन्द्रों  के  लिए  राज्यों  का  योगदान

 596.  श्री  डा०  बापू  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  देश  भर  में  जिला  उद्योग-केन्द्र  चालू  करने  का  विचार

 (q)  क्या  इन  केन्द्रों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  धन  fear

 क्या  राज्य  सरकारों  द्वारा  भी  कोई  भंशदान  किया  जा  रहा

 (7)  क्या  इन  केन्द्रों  का  प्रबन्ध  किया  जायेगा ;  प्रौर

 इन  केन्द्रों को  राज्य  के  कम  से  कम  हस्तक्षेप  से  चलाने  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किये  गये

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( stterett  श्राभा  हां
 ।

 हां
 ।

 जिला  उद्योग  केन्द्र  के  कार्यालय  के  भवन  फर्नीचर  feared  कार्यालय

 वाहन  श्रादि  पर  होने  वाले  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रति  उद्योग
 केन्द्र  को  5  लाख  रु०  तक  का  wad  अनुदान  fear  जाएगा  |  इसके  श्रलावा  वार्षिक  aradt  स्थापना

 व्यय  जो  वास्तविक व्यय  के  75  प्रतिशत तक  अधिकतम  3.75  लाख  रु०  तक  हो  सकता  है  प्रति  जिला

 उद्योग  केन्द्र  के  हिसाब  से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिया  जाएगा  |

 जी  हां
 ।

 राज्य  सरकारें  25  प्रतिशत  की  दर  से  प्रति  जिला  उद्योग  केन्द्र  के  हिसाब  से

 प्रावर्ती  स्थापना  व्यय  करेंगी  ।  वे  जिला  उद्योग  केन्द्र  के  कार्यालय  के  भवन  के  लिए  भूमि  की  व्यवस्थां

 भी  करेंगीਂ  ।

 (7)  जी  हां  |

 (=)  यह  योजना  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  है  जिसे  राज्य  सरकारों  द्वारा  क्रियान्वित  कियां

 जाना  है  ।  विकास  ae  लघु  उद्योग  भारत  इस  योजना  की  प्रगति  को  मॉनिटर  करेगा  ।

 Opening  of  District  Industrial  Centres

 597.  Shri  Aghan  Singh  Thakur  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  centres  opned  so  far  at  district  level  for  the  development  of  in-

 dustries  in  the  country;

 (b)  the  number  of  such  centres,  state-wise  and  district-wise;  and

 (c)  the  progress  achieved  towards  industrialisation  in  these  centres  and  the  number
 and  names  of  the  industries  set  up  so  far  with  the  help  of  these  centres  indicating  the  location
 thereof?
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 ee  ee

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shrimati  Abaha  Maiti)  (a)  Govern-

 ment  has  apporoved  the  opening  of  212  District  Industrial  Centres  for  the  development  of
 industries  in  the  country  so  far.

 (b)  A  Statement  state-wise  and  district-wise  is  attached.

 (c)  Since  these  Centres  were  started  as  recently  as  in  May,  1978,  it  is  too  early  to
 indicate  the  progress  of  industrialisation  in  the  districts  as  a  result  of  this  Programme.

 {Placed  in  library  see  No.  L.T.  2413/78}

 पंचवर्षीय  योजनाओं  के  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  को  मार्गदर्शी  सिद्धांत

 598.  श्री  wat  fag  ठाकुर  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  का  विचार  उन  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  की  उपेक्षा  करने  का

 है  जो  योजना  श्रायोग  ने  पंचवर्षीय  योजनाश्रों  को  तैयार  करने  के  बारे  में  राज्य  को  भेज  हैं  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  श्रौर  ऐसे  मामलों  का

 निपटान  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 प्रधान  मंत्री
 मोरारजी

 :  नही ं।

 प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 रक्षा  सेवाओं  के  तीनों  श्रंगों  का
 श्राधुनिकोकरण

 599.  श्रो  श्रधन  fag  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fr

 क्या  सरकार  का  भारतीय  सेना  के  तीनों  wat  के  श्राधुनिकीकरण  का  प्रस्ताव  हैं  ;

 (@)  यदि  तो  इसमें  कितनी  धनराशि  व्यय  होने  की  सम्भावना  है  ate  किन  किन
 मदों

 के

 खरीदे  जाने  ale  बदले  जाने  की  सम्भावना है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  सशस्त्र  aaa  को  संगठनात्मक

 प्रशिक्षण  व्यवस्थाओं  हथियारों  श्रौर  उपस्करों  भ्रादि  के  शधुनिकीकरण  का  काम  एक  निरन्तर  चलने  वाली

 प्रक्रिया  है  ।  रक्षा  संबंधी  हमारे  सामान्य  सुरक्षा  पर्यावरण  की  गतिविधियों  वैज्ञानिक

 प्रौद्योगिकी  क्षेत्रों  में  हुई  प्रगति  ote  प्रतिस्थापन  ate  age  के  it  के  रूप  में  सशस्त्र
 का  समय  समय  पर  श्राधुनिकीकरण  किया  जाता  है  ।  इस  संबंध  में  हमने  कुछ  प्रगति  की  है  झाग

 काम  किया  जा  रहा  है  ।  संसद  में  प्रस्तुत  वाधिक  रिपोर्ट  ate  बजट  प्रस्तावों  में  इसका  कुछ
 विवरण

 दिया  गया  है  ।  कुछ  ऐसे  कारण  हैं  जिनसे  श्राप  सहमत  श्रागे
 झर

 ब्यौरा  देना  जनहित  में
 नहीं

 होगा 1

 Financial  Assistance  to  Maharashtra  fer

 Power  Project

 Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to

 state:
 600.  Shri  Hari  Shanker  Mahale

 (a)  the  names  of  the  power  projects  for  which  Maharashtra  Government  have  asked

 for  Central  financial  assistance  during  the  last  three  years  and  the  amount  asked  for  such

 projects;

 (b)  Government’s  reaction  thereto;  and

 (c)  the  progress  achieved  in  regard  to  these  projects?
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 28
 1900

 स्थगन  प्रस्ताव के  बारे  में

 कह

 The  Minister  of  Enegry  (5171  Ramachandran):  (a)  The  Maharashtra  State  Electri-

 city  Board  have  approached  the  Central  Government  for  a  central  assistance  outside  the

 State  Plan  for  financing  the  installation  of  Gas  Turbine  units'in  the  State.  The  cost  of  the

 project,  both  in  terms  of  foreign  exchange as  well  as  rupees  would  be  firmly  known  only  after

 tenders  forimport  of  sets  and  other  terms  are  finalised.  The  extent  of  assistance  required

 has  not  been  precisely  quantified,  but  request  for  meeting  the  rupee  expenditure  as  well  as

 for  aloan  to  cover  foreign  exchange  costs  has  been  made.

 (b)  Government’s  views  on  the  request  of  the  Maharashtra  Government/Electri-

 city  Board  have  not  yet  been  finalised.  However,  normally  all  power  projects  are  financed

 from  the  State’s  Plan  to  which  block  central  assistnce  is  contributed  by  the  Government

 of  India.

 (c)  Orders  for  gas  turbines  have  not  yet  been  placed  by  the  Maharashtra  State  Electri-

 eity  Board,  who  have  recently  revised  their  last  proposal  of  installing  two  units  of  60MW

 each  to  4  units,  depending  on  the  availability  of  fuel.

 ee

 स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में

 Re.  ADJOURNMENT  MOTION

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  भूतपूर्व  उपराज्यपाल  श्री  किंशन  चंद
 की

 हत्या  कर  दी

 गई  है
 ।

 पुलिस  तथ्यों  का  पता  लगा  रही  है  ।  श्रापको  मुझे  नियम  60  के  झन्तगंत  .~)  देनी  चाहिए
 |

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  निणंय  लेना  मेरा  काम  है  ।  श्राप  मुझे  विवश  नहीं  कर  सकते

 श्री  सौगत  मृतपूर्व॑  उपराज्यपाल  श्री  किशन  चन्द  की  मृत्यु  रहस्यात्मक  बनी  हुई  है  ।  भ्रापको

 सदन  में  यह  मामला  उठाने  की  aaa )  देनी  चाहिए  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :
 चूंकि  इस  मामले  की  जांच  चल  रही  इसलिए  मुझे  मामला सदन  में

 उठाने

 के  लिए  मना  करना  पड़ा

 ज्योतिमंय  श्रापके  सहायक  ने  मुझे  सूचना  दी  कि  चूंकि  जांच  ser  रहीं  इसलिए  स्थगन

 प्रस्ताव  उठाने  की
 अनुमति  रोक

 लीं
 गई  है  ।  इसका  wh  यह  हुमा  कि  झापको  तथ्यों

 की
 जानकारी

 नहीं

 Wea  महोदय :  बातों  को  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा

 श्री  ज्योतिर्मय  *
 )  *  *

 gona  मैं  किसी  के  श्रादेश  पर  नहीं  चल  सकता  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  जांच  चलਂ

 रही  है  श्रौर  इसलिए  सदन  में  इस  पर  चर्चा  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 श्री  ज्योतिसय  a  निस्पक्ष  रूप  से  कायें  नहीं  कर  रहे  ।

 जब  कोई  बात  सदस्य  के  पक्ष  में  नहीं  होती  तो  वहू  यह  कहने  लग  जाता  है  कि

 झध्यक्ष  निस्पक्ष  रूप  से  काय  नहीं  कर  रहा  ।

 वृतान्त  में  शामिल  vet  किया  गया  ।

 Not  rec  a  न arde  d he
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 Re.  Point  of  Order  Asadha  28,  1900  (Saka  )

 श्री  सोंगत  राय  :
 क्यो  श्राप  नहीं  संमक्षतें  कि  कथित  प्रात्महत्या  का  मामला  महत्वपूर्ण  है

 ?

 श्रध्यक्ष  महत्वपूर्ण  मामलों  में  भी  हमें  नियमों  का  पालन  करना  पड़ता  है
 ।

 जब  मामले

 की  चल  रही  हो  तब  सदन  में  इस  पर  wat  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  झापके  पास  पूरे  तथ्य  नहीं  हैं  ।  नियम  60  के  परन्तुक  2  में  यह  व्य  वस्था

 है  कि  यदि  wert  के  पास  पूरे  तथ्य  न  हो  तो  ag  )

 Sigh  बूगी

 मेरे  पास  पूरे  तथ्य  है  ava  नहीं  इसका  निर्णय  करना  श्रापका  काम  नहीं  है  ।

 मैंने भ्र moat  नहीं  दी  है  ।  कुछ  भी  रिकार्ड  में  नहीं  जाएगा  \**

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  भ्रध्यक्ष  के  विनिणंय  के  बाद  सदस्य  को  ग्रपनां  बात  कहने  कोई

 साधन  ढंढना  चाहिए
 |

 व्यवस्था
 के  प्रश्न  के  बारे  में

 Re.  POINT  OF  ORDER

 श्री  बसन्त  साठे  :  कुछ  दिन  पूर्व  सदन  में  भूतपूर्व  गृह  मंत्री  ate  प्रधान  मंत्री  के  बीच

 हुए  पत्न  व्यवहार  के  बारे  में  एक  विशिष्ट  मांग  की  गई  थी
 ।  क  क  ०.  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न

 है  ।  मैंने  नियम  377,  184,  170  श्र  1930  के  अन्तगंत  प्रश्न  पूछने  की  सुचना  भेजी  है  ।  यह  एक

 महत्वपूर्ण  मामला  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 श्रो  बसन्त  साठ
 यह  एक  मामला  है

 ।
 हम  चाहते  हैं

 far  सभा-पटलਂ  पर  रखा

 जाए  |  हम  तब  तक  बप  होकर  नहीं  बेठ  सकते  जब  तक  प्रधान  मंत्र मंत्री द  1  सरकार  पत्न  व्यवहार  को

 पटलਂ  पर  रखने  में  सहयोग  नहीं  देती  ।

 Shri  Ugra  Sen  (Deoria)  :  These  Members  are  spoiling  the  time
 of

 the  House.  (In-

 terruption).

 maa  कुछ  रिकाड  में  नहीं  जाएगा ।  **

 मैं
 x

 नियमानसार
 कोई  धमकी  देकर  मेरे  काम  में  बाघा  नहीं  पहुंचा  सकता  |

 काम  करूंगा  |  धमकी  देने  से  कोई  ATT  नहीं

 श्री  पी०  एम०  स्टीफन  :  झपने  प्रधान  मंत्री  को  वक्तव्य  देने  की  श्रनुमति  दी  ।  विवाद  कुछ  दिन

 at  कार्यवाही  से  उत्पन्न  ear  हैं  ।  उस  दिन  प्रापकी  भ्नुमति  लेकर  मैंने  कहा  था
 कि

 प्रधान  मंत्री  हमें

 यह  बताएं  कि  उन्होंने  किन  कारणों  से  मंत्रियों  को  निकाला  ate  वह  हमें  सच-सच  बात  बता  दें  ।  उस

 दिन  झापने  एक  विनिणंय  दिया  था  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  झ्रापफा  कहना  है  कि  उस  दिन  मैंने  वचन  दिया  था  ।  मेरा  कहना

 यह  है  कि  मैंने  कोई  वचन  नहीं  दिया  ।  श्राप  प्रमाणित  करें
 कि

 मैंने  वचन  दिया  था  ।

 ee

 +*कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।

 Not  recorded.
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 19  1978  व्यवस्था के  प्रश्न  के  बारे  में

 ज्योतिमंय  aq:  ane  फिन  नियमों  के  आनर्त  उनको  बोलते  की  अनुमति  दे  रहे  हैं

 श्रष्यक्ष  श्री  स्टीफन  ने  कहा  है  कि  मैंने  बचन  दिया  था  मैं  उनसे  पुछ  रहा  हूं  कि

 बने  कौनसा  दिया
 था  ।  यदि  मुझे  यह  याद  रहे

 कि
 मैंने  वचन  दिया  था

 तो  मैं  सदस्य
 को

 यह
 wat

 दे  सकता  हूं  कि  वह  यह  बताए  कि  मैंने  कैसा  ब्रचन  दिया  था
 ॥

 श्री  ato  एम०  मैंने  शब्द  का  बिल्कुल  प्रयोग  नहीं  किया  ।  मैं

 सभा  की  कार्यवाही  में  से  एक  विशिष्ट  बात  की  प्रोर  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  कया  प्रधानमंत्री  व्सवहार  को  सभा-पटलਂ  को  रखेंगे  ।  As  मामला  केवल  श्री

 चरण  सिह  या  मोरारजी  भाई  से  सम्बन्धित  नहीं  है  बल्कि  सारे  देश  से  सम्बन्धित  है  ।  इस  मामले  में

 सरकार  का  पक्ष  नहीं  ले  सकते  ॥

 Meret  सहोदय  :  हर  कोई  यहीं  सोचता  है  कि  मैं  दूसरे  का  पक्ष  ले  रहा  हूं

 श्री  बसन्त  हम  इसमें  क्या  कर  सकते  हैं  ।  श्राप  बताइए  कि  इस  प्रश्न  को  किस  प्रकार  हलਂ
 किया  जाए  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  श्रापने  कुछ  कहना  है  तो  श्राप  मेरे  चैम्बर  में  आ  जाए  ake  इस  विषय  पर

 चर्चा कर  लीजिए  ।

 श्रो  बसन्त  साठे  मैं  इसके  लिए  तैयार  हूं  ।

 सो ०  एम०  मेरा  व्यवस्था का  प्रश्न  है

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  सभा  के  कायें  के  सम्बन्ध  में  उठाया  wr  सकता  है  ।

 at  सो०  एम०  नियम  aq  है  कि  एक  मद  समाप्त  होने  के  बाद  तथा  दूसरी  मद  शुरू
 होने से से

 पूर्व  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया  जा  सकता  है
 ।

 इसलिए  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न  पूछ  सकता  हूं  ।

 श्री  समर  गुह :  इस  समय  सभा  का  काय  नहीं  चलਂ  रहा
 ।

 इसलिए  माननीय  सदस्य  प्रश्न  नहीं

 Lea  सतत  सार  विरुद  सादत  कों  वग

 ए

 हैं

 1

 भार  शाप  उतकों
 a  हे

 .  )

 ह भी  बसन्त  मैं  आरोप  नहीं  लगा  ARE  Wt  GIN  THY  गए
 ara  के  बारे  में

 चाहता  हूं  ।

 श्री समर  TE  :  माननीय  सदस्य  व्यवस्था  का  प्रश्न  किस  प्रकार  उठा  सकते  हैं
 ?

 श्री  बसन्त  साठे
 *k

 at  सो०  एस०  मेरा  व्यवस्था का  प्रश्न  पिछले  दिन  के  सभा  की  काथंवाही से

 भापकी  ara  से  मैंने  17  तारीख  को  तीन  मांगे  की  थी  ।  पहली  यह  कि  मंत्री  वक्तव्य  दें  ।  '  दूसरी

 यह  कि  ह  वक्तव्य  दें
 शर

 तीसरी  यह  कि  पत्र  व्यवह्वार  सभा  पटल  पर  इखा  जाए
 ।  इस  पर  झापने

 विनिणंय  दिया  था  कि  मैं  मंत्रियों  को  वक्तव्य  देने  के  लिए  विवश  नहीं  कर  सकता  ।  मंत्रियों  की  इच्छा

 है  कि  वे  झथवा  दें  ।

 की  श्राज्ञा  से  कार्यवाही  वृतान्त  से  निकाल  fear  गया

 Expunged  as  ordered  by  the  speaker.
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 Re.  Point  of  Or  Gel da
 July  19,  1978

 मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  fare  199  कों
 लागू  करने

 के  बारे  में  है

 श्री  समर  at
 :

 किसि  आधार  पर  उन्हें  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाने  की  gata  दे  रहे  हैं

 पहले  कभी  भी  इस  प्रकार  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  ।  यदि  arate . 7  दी  जाती  है

 तो  प्रत्येक  सदस्य  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहेगों  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 व्यवस्था  का  प्रश्न  सुनने  के  बाद
 ही

 उसे  श्रस्वीकार  किया  जा  सकता  है
 |

 श्री  सो०  एम०  स्टीफन
 :

 मुझे  श्रापकी  बात  सुनकर  दुःख  हम्ना  ।  श्रापको  कहना  चाहिए  था  कि

 व्यवस्था  का
 प्रश्न  सुनने  के  बाद  ही  उस

 पर
 निर्णय

 दिया
 जा  सकता है

 ।

 meat  महोदय  :  श्राप  कृपया  ag  wen  देंगे  जिस  संदभ  में  बात  कहीं  थी

 श्री  समर  गुह  :  कल  ह र  सदस्य  को  नियम  199  के  wat  बोलने की  अनुमति दी

 वी
 ।

 लेकिन  श्राज  श्राप  उस  नियम  के  oad  श्रनुमति  कसे  दे  सकते  हैं
 ।

 meat  महोदय  :  मैंने  श्रापको  नहीं  बोलने  के  लिए  नहीं  कहा  ।

 डा०  सुशीला नायर  :  माननीय  सदस्य  श्रापकें  विनिर्णय  देने  पर  ही  बोल
 रहे  हैं  ग्रौर  नियमों

 के  भ्रन्तगंत

 mere  के  विनिण॑य  को  चुनौती  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 इसके  बाद  लोक  सभा  मध्याहन  भोजन के  लिए  2  बजे  तक
 म०  To  तक  के  लिए  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  Adjourned  till
 Fourteen

 Hours  of  the  Clock

 लोक  सभा  मध्यान  भोजन  के  पश्चात्  2  बज  we  2  मिनट  पर  पुनः  समवेत  हुई
 :

 The  house  Re-assembled  after  lunch  at  two  minutes  past  Fourteen  of  the  Clock

 व्यवस्था
 कें  प्रश्न  के  बारे  में-जारी

 POINT  OF

 ema  महोदय  :  मैं  भ्रपील  करता  हूं  कि  सदस्य  सभा  की  कार्यवाही  शांतिपूर्वक  चलने  दे
 ।

 श्री  ato  एम०  weet  मैंने  सभा  में  तीन  मांगे  रखी  थी  ।  इस  पर  amt  विनिर्णय  दिया  था

 कि  श्राप  भूतपूर्व  मंत्रियों  को  वक्तव्य  देने  के  लिए  विवश  नहीं  कर  सकते
 ।

 मेरे  विचार  से  श्रापने  मेरी

 तीनों  मांगे  स्वीकार  कर  ली  है  ।
 wa  दो  प्रश्न  उठाए  गए  हैं

 ।
 पहला  यह  कि  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न

 किस  प्रकार  है  श्र  दूसरा  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  किस  प्रकार  संगत  है
 ।

 यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  इस  प्रकार

 है  कि  इस  प्रश्न  का  उठाने  का  यही  एक  समय  है
 ।

 मेरा  कहना  यह  है  कि  प्रधानमंत्री
 को

 प्रश्न  काल
 और

 मद  के  बीच  में  वक्तव्य  देना  चाहिए  '।  परम्परा  भी  ऐसी  ही  रही  है
 ।

 जब  प्रश्न  काल  के  तुरन्त

 बाद  मंत्रियों  को  परिचित  कराया  जा  सकती है  तो  मंत्रियों  कोਂ  निकालने के  बारे  में  घोषणा
 भी

 की  जा

 सकती  है  ।  इसलिए  मेरा  व्यवस्था  का
 प्रश्न  उचित

 प्रधानमंत्री सदन  के  समक्ष  जवावदेह हैं  ।  जब  कोई  सदस्य  यह  उठाता  है  कि
 .  प्रधानमंत्री

 हमें  यह  बताएं  कि  उनकी  मंत्रि-रिषद् में कौन में  कोन  से  हैं  तो  प्रधानमंत्री को
 हमें  बताना  चाहिए  ।

 यदि  कोई  मंत्री  त्याग  पत्र  देता  है  तो  सभा  को  लगना  चाहिए
 कि

 त्याग  पत्र  कसे  गया
 ।  यह

 तभी  पता  चल  सकेगा  जब  व्यवहार  को  सभा-पटल  पर  रखा  जाए
 ।

 इसलिए  मेरा  प्रश्न  संगत  है
 ।
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 28  1900  विशेषाधि  =  के  प्रण्न के  बारे  में

 ~

 श्रापबत  काम  विनिणंय  देना  विनिर्णय  की  व्यवस्था  करना  सदन  का  काम  है  न  कि  श्रापका  ।

 विनिर्णय  के  श्रनुसार  प्रधानमंत्री  को  पत्र-व्यवहार  सभा-पटल  पर  रखना  पड़ेगा  अन्यथा  यह  समझा  जाएगा

 कि
 संविधान  समाप्त  हो  गया  है  ate  मंत्रिपरिषद प्

 का  fee  भरा  रहा  भार  OF  छू. राशा व्यवहार  का  पड

 सभा-पटल  पर  नहीं  रखा  गया  तो  मैं  यह  समझूंगा  कि  पत्नों  को  बदल  दिया  जाएगा
 ।  ऐसा  नहीं  होना

 चाहिए  ( arte  )

 meet  सहोदय  :  मैंने  17  तारीख  को  सदस्य  को  नियम  199  के  अन्तर्गत  प्रश्न  पूछने  यथा  मांग

 करने  की  श्रनमति  दी  थी  ।  नियम  199  त्याग  देने  वाले  मंत्री  द्वारा  विवरण देने  तक  सीमित

 यदि  श्री  सी०  एम०  स्टीफन  ने  इसके  भ्रतिरिक्त  कोई  मांग  की

 ae

 ait  स्वकार  नहीं  की  सकतीं

 दूसरे  श्री  सी०  एम०  स्टीफन  द्वारा  दिया  गया  ag  नियम  376  के  नियम  (2)  के  orate  निषिद्ध

 है  ।  धान  )

 श्री  साठे  ने  यह यह  तक  दिया  है  कि  मैं  उनके  उत  प्रस्तावों  को  प्राथमिकता  जो  उन्होंने  सचिव

 को  भेजें  है  ।  मामला  मेरे  विचाराधीन है
 ।  अतः  इस  समय  व्यवश्या  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  )

 विशेषाधिकार के  प्रश्न  के  वार  में

 Re.  QUESTION  OF  PRIVILEGE

 श्री
 बयालार

 रवि  :  मेरा  प्रश्न  विशेषाधिकार  के  हनन  के  बारे  में  है  ।  पहले  ऐसा  पूर्वाद्धारण

 रहा  है  कि  श्री  गौरी  शंकर  राय  are  fac  गए  विशेषाधिकार  के  प्रस्ताव  को  सीधे  ही  विशेषाधिकार

 समिति  को  भेज  दिया  ।  मेरा  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  wags  गह  मंत्री  श्री  चरणਂ  सिंह  होरी  संसद  सदस्य

 श्री  Fo  पी०  के  चरित्र  को  चनौती  देने  के  बारे  में  है  ।

 मैंने  पंहले  बताया  था  नियम  357  के
 श्रधीन  व्यक्तिगत  टिप्पणी

 की
 जा  सकती

 है
 ।

 परन्तु  श्री  चरण  सिंह  ने  झारोप  का  कभी  खण्डन  नहीं  किया  ,  (  व्यवधान )

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  जब  विशेषाधिकार
 का

 मामला  किसी  वर्तमानਂ  सदस्य  के  विरुद्ध  होता  तब

 उक्त  सदस्य  की  टिप्पणी  मांगी  जातीਂ  जोकि  मैंने  मांग  रखी  है  atk  मामले  पर  facia  उसके  बाद

 किया  जायेगा  ।  ( saatETA )

 श्री  सौगत  राव  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  नियम  357  के  ata  किसी  भी

 सदस्य  यदि  उसके  विरूद्ध  कोई  शिकायत  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण  मांगा  जा  सकता  है  ।  इस  मामले  में

 एक  सदस्य  ने  सभा  के  सिद्धान्तों  उल्लंघन  करते  प्रेस  को  वक्तव्य  दिया  जोकि  एक  गम्भीर

 मामला है

 श्रध्यक्ष  महोदय  इसीलिए  मैंने  उनका  स्पष्टीकरण  मांगा  है

 श्री  Fo  पो०  gall  कृष्णन  :  क्या  ब्नाप  मझे  स्पष्टीकरण  का  अवसर  देंगे  ?

 कल  मैंने  पूछा  था  कि  क्या  श्रीमती  गांधी  का  दूत  चौधरी  बंसी  लाल  चौधरी  चरण  सिंह  से

 मिला  था  उन्होंने  उत्तर  में  बताया  कि  मैं  वह  कई  अन्य  व्यक्तियों  को  भी  मिल  रहा  है
 ।

 चौधरी  चरण
 सिंह

 नने
 न  इनक़ार  feat  है  श्रौर  न  कोई  टिप्पणी  की  है  ।

 शी  ज्योतिमय  बसु  :  मैंने  श्री  किशन  चन्द  की  मृत्य  के  बारे  में  स्थगन  प्रस्ताव  की

 सूचना
 दी

 थी
 ।

 area  कहा  था  कि  मामले  की  जांच  हो  रही
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 परत  इस  भागने  की  जांच  पुलिस  हारा  को  जा  रही  हैं  इस  लिए  यह  सभा  इस  पर  Tat  कर

 सकती  है  ।  यह  प्रत्य न्त  गम्भीर  मामला  है  प्रतएल्  श्राप  aaa  निर्णय  पर  करे  ।

 मामले  की  जांच  हो  रही  है  इस  लिये  मेरा  निदेश  कायम

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi  Sadar)  :  I  have  a  pint  of  order  in  regard  (0  the  point

 of  order  by  ShriSathe  wherein  he  has  madeallegations  against  the  Prime  Minister

 meu  मैंने  उन  अंशों  को  का्यवाही  वृतान्त  से  निकाल  दिया

 थ्री  बसंत  साठे  मेंने  प्रधान  मंत्री  पर  कोई  आरोप  नहीं  लगाया  अपितु  कहा

 हैकि  श्री  चरण  सिंह  ने  कुछ  आरोप  लगाए  हूं

 सभी  श्रपमानजनक  टिप्पणियां  मैंने  का्येवाह्दी  वृतान्त  से  निकाल  दी  हैं  ।

 श्री  कंवर  लाल  Ta:  यह  सुनिश्चित  करें  कि  सभी  झगमानजनक  टिप्पणियां  कार्यवाही  वृतान्त

 से  निकाल दी  जायेंगी  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  की  गई  टिप्पणियों  सहित
 ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  He  has  made  defamatory  ५-11  10.1.  ks  about  the  Prime

 Minister  that

 मैंने  कार्यवाही  वृतान्त  देखा  श्री  साठे  ने  केवल  उद्धृत  किया  था  at  भी  उसे

 बतान्त  से  निकाल  दिया  गया  ।

 शी  | 7०  लकप्पा  (datz)  मैंने  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  के  व्यक्तियों  के  बारे  में  ध्यानाकष॑ण

 भ्रस्ताव  की

 Mert  महोदय  इसे  रिकार्ड न  किया  जाये  ye*

 il  सो०  एम०  मैंने  एक  महत्वपूर्ण  उठाया  था  कि  संविधान  के  प्रनुसार  प्रधान  मंत्री

 को  acer देना

 meat  प्रशन  नहीं  उठता
 ।

 रना

 * FemATTS  के  J  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया

 Not  recorded.

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्न

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 नौसेना  सेवा  की  तथा  प्रकोर्ण  1978

 रक्षा  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शेर
 श्री  जगजीवन राम  की  ओर  से  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :

 (  1)  नौसेनाਂ
 1957  की  धारा  185  के  अझन्तगंत  नौसैनिक  औपचारिकता  सेवा  की

 शर्तें तथा  प्रक़ीण॑  1978  तथा
 अंग्रेजी

 की  एक

 जो  दिनांक  17  जून  1978  के  भारत के  राजपत्र  में  भ्रधिसूचना  संख्या सा०  fro  ato  183'

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  गये  देखिये  संख्या  एल०टी०  2339/78]

 132



 19  1978  सभा  पटल  पर  रखें  गए  पत्र

 लघु  उद्योगों  के  लिये  विज्ञान  का  प्रारूप  तैयार  करने  संबंधी  समिति  का  प्रतिवेदन

 उद्योग  मंत्रो  (att  ant  फर्नान्डीज :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :

 wa  उद्योगों  के  लिये  विधान  का  प्रारूप  तैयार  करने  सम्बन्धी  समिति  अगस्त  1972 के

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  की  एक  प्रति  ।

 प्रिंथालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2340/78]

 राष्ट्रीय  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  तथा  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  के  बीच  समझौता

 तथा  भारतीय  निकषण  fara  foo  का  प्रतिवेदन  तथा  aatett

 नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  में  प्रभारी  राज्य  मंत्री
 चांद  राम  )

 :
 मैं  निम्नलिखित पत्न

 सभा  पटल  पर  रखता

 राष्टीय  राजमार्ग  1956  की  धारा  10  के  मध्य  प्रदेश  राज्य  में

 स्थित  राष्टीय  राजमार्गों  की  सम्पर्क  सड़कों  के  विकास  और  रख-रखाव  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार

 और  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  के  बीच  हए  दिनांक  31  माचे  1978  के  समझौते  तथा

 अंग्रेजो  संस्करण )  की  एक  प्रति ।

 में  रखे  देखिये  संख्या  Ue ozto  2391/78]

 कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  की  एक-एक  प्रति

 |  )  भारतीय  निक्षण  निगम  नई  दिल्ली के व के  वं  1976-77  के  कार्यकरण  की

 सरकार द्वारा  समीक्षा  ।

 )  भारतीय  निकर्षण  निगम  नई  दिल्ली का  वर्ष  1976-77 का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  3292/78]

 दिल्ली  पुलिस  श्रध्यादेश  तथा  केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  बल  के  श्रंतगंत  श्रधिसुचनाएं

 गह  मंत्रालय  Acca  मंत्री  धनिक  लाल  मंडल )  मैं  निम्नलिखित  पत्न  पटल  पर  रखता  हूं

 दिल्ली
 पुलिस

 1978
 की  धारा

 71
 के  निम्नलिखित  afar हिन्दी

 तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति

 )  दिल्ली  के  सम्बन्ध  में  पुलिस  चय  की  कतिपय  शक्तियों  के  बारे  में  सां०  झ्रा०  4

 जो  दिनांक
 1  1978

 के  भारत  के  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (at)  दिल्ली  के  क्षेत्रीं  के  सम्बन्ध  में  पुलिस  अधिकारियों  की  कतिपय  शक्तियों  के  बारे में  सां०  द्रा ० ०
 423  (=) a जो  दिनांक  1  1978  के  भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल०ठी०  2393/78]

 केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  दल  1968 की  धारा  22
 की  उपधारा  (3)  के

 भ्रन्तगत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  (fet  तथा  भ्रंग्रेजी  कीं  शक-एक  प्रति

 )
 केन्द्रीय

 श्रौद्योगिक  सुरक्षा
 दल

 )
 1978

 जो  दिनांक  3
 1978  के

 भारत  के  राजपत्न  में  afaqaar  संख्या सा  ०सां०नि०  697 में  प्रकाशित  हुए
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 Papers  laid  on  the  table  July  19,  1978

 ee

 (at)  केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  दल  — _ (gat  संशोधन  1978  जो  10  जन

 1978  के  भारत  के  राजपत्--श्रधिसूचना  संख्या  सां  ०झा०  1648  में  प्रकाशित  हुए

 में  रखे  देखिये  संख्या  एल०टठी०  2394/78]

 भारतोय  ton  gfe  के  श्रंतर्गत  श्रधिसुचनाएं

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डो०  ):  निम्नलिखित पत्न  सभा  पटल  पर  रखता

 ग्रखिल  भारतीय  सेवायें  1951  की  धारा  3  की  उपधारा  (2  )  के  अन्तर्गत
 निम्नलिखित  झधिसूचनाओं  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति

 भारतीय  वन  सेवा  द्वारा  नियुक्ति  )  संशोधन  1977  जो  दिनांक  6

 1978  के  भारत के  राजपत्न  में  भ्रधिसूचना संख्या  सा०सांगनि०  584  में  प्रकाशित

 हए  थे  |

 भारतीय  वन  सेवा  (  )  तोसरा  संशोधन  1978 जो  दिनांक  3  1978

 के  भारत  के  में  प्रधिसूचना  संख्या  सा०सां०नि०  696  में  प्रकाशित  हुए  थे

 )  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  द्वारा  नियुक्ति  )  संशोधन  1978  जो  दिनांक

 10  1978  के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०सां०नि०  730  में

 प्रकाशित हए

 )
 भप्रखिल  भारतीय सेवायें  श्रौर  संशोधन  नियम  1978  जो  दिनांक

 17  1978  के  भारत  के  राजपत्र  में  संख्या  सा०सां०नि०  753  में

 प्रकाशित हुए  थे  |

 )  भारतीय  प्रशासनिक  द्वारा  नियुक्ति  ).  दूसरा  संशोधन  .  1978  जो

 दिनांक  17  1978  के  के  राजपत्न  में  श्रधिसूचना  सख्या  सा०सां०  नि०  755

 में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 )
 भारतीय  पुलिस  सेवा  (qatsta  द्वारा  नियुक्ति  )  संशोधन

 1978
 जो

 दिनांक

 17  जन  1978  के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  der  सा०सां०नि०  756  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय वन  सेवां  द्वारा  नियुक्ति  )  दूसरा  संशोधन
 1978  जो  दिनांक

 17  1978  के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०सां०नि०  757  में

 प्रकाशित  हुए  थे  |

 में  रखे  देखिये  संख्या  ०-2  395/78]

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  तथा  तस्कर  श्रौर  विदेशी  मद्ा  दलसाधक  के

 द
 श्घिसूचनाएं

 :.

 मंत्रालय  ह  राज्य  wat  (sft  TENE )  मैं  निम्तलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता

 हूं
 :

 कैन्द्रीय  शुल्क  तथा  लवण
 1944  की  धारा  38  निम्नलिखित

 afar  तथा  wast
 संस्करण  की  एक-एक  प्रति

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  (aaat  संशोधन  )  1978,  जो  22  1978  के

 भारत  के  tre AH afta में  श्रधिसूच॑ना  संख्या  Aoaiofto  322  :)  में
 प्रकाशित  हुए

 XI
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 28  1900  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विपय  की  नार  ध्यान  दिलाना

 )  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  संशोधन )  1978  जो  दिनांक  4  जुलाई  ,  1978 के

 भारत  के  wa  में  अधिसूचना  सा०्सां०नि०  355  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 Piatra  में  रखें  गये  |  देंखिय  संख्या  एल  ozto ०  2396/78]

 तस्कर  ae  विदेशी  मुद्रा  छलसाधक  का  समपहरण  1976  की

 धारा  26  की  उपधारा  (3)  के  भ्रन्तगंत  तस्कर  प्रौर  विदेशी  मुद्रा  छलसाधक  सम्पत्ति  के
 लिए  श्रपीलीय  न्यायाधिकरण )  1977  तथा  wast  संस्करण  की  एक

 दिनांक  18  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सां०्य्ा० 197
 में  प्रकाशित  हुए थे  तथा  उसका  शद्धि-पत्र  जो  अधिसूचना  संख्या  ato  आ ०  250.0 1.0

 संस्करण )  श्रौर  सा०य्रा०  251  ( fret  संस्करण  में
 प्रकाशित  ना  था

 |

 प्रियालय  स  रखें  गयें  ।  देखियें  संड्या  एल०टी ०-  2397/78]

 श्री  बो०  पो०  संडल  खड़े

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  ग्राप  क्या  कही  चाहते

 श्री  ato  पी०  जब्र  सभी  के  लिए  समान  नियम  है  कि  व्यवस्था  का  प्रश्न  उसी  मामले  पर

 हों तो  जिन  पर  सभों  में  चर्चा  हो  रही  तब  एक  सदस्य को  दो  घंटे  नष्ट  करने  का  HITT  क्यों  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है
 ।

 श्री  के०  पी०  :  तस्कर  तथा  विदेशी  aa  छलसाधक  जब्त  करना )  प्रधिनियम  माचं

 1976  को  पारित  हुआ  ।  इसके  महत्व  क़ो  ध्यान  में  रखते  हुए  कुछ  सदस्य  इसे  शीघ्र  लागू  करना  चाह्नते
 थ  ।  पिछली  सरकार  ने  ऐसा  नहीं  किया  i  इससे  कानून  को  शीघ्र लाग  किया

 faa  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जल्फिकार  मैं  इस  बारे  में  कल  स्थिति  स्पष्ट  करूंगा 1

 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  are  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC
 IMPORTANCE

 टिड्डी  दल  के  हमलें  से  फसलों  की  हुई  क्षति  का  समाचार

 Shri  Mani  Ram  Bagri  (Mathura) :  I  draw  the  attention  of  the  hon.  Minister  of  Agri-
 culture  and  Irrigation  to  the  following

 matter
 of  urgent  public  importance  and  request

 him  to  make  a  statement :

 damage  to  crops  by  locusts  invasion

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ॥

 Mr.  Deputy  Speaker  iu  the  chair.

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  सुरजीत
 सिंह

 ः  इस  बप  जून  1975  में  टिड्डी  दल  ने

 पष्चिम  से  भारत  पर  हमला  '.
 के  ०  क  ०  क

 Shri  Maai  Ram  Behari :  have  given  notice  in  Hindi  The  Hon.  Minister  may
 reply  Hindi  or  Puunjabi  (Interruption)

 Shri  Surjit  Singh  Barnala  :  This  year  a  few  exoticlocust  swarms  invaded  India  from
 the  outside  and  it  rapidly  spread  to  jar  द््ध्ज 19  rat

 Rajasthan  and  Haryana.
 धन्यवाद
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 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent.  Public  Importance
 ना न

 Asadha  28,  1900  (Saka)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हिन्दी  अथवा  dash  किसी  में  भी  उत्तर  दे  सकते  हैं  क्योंकि  प्रश्न  श्री  बागड़ी  जी
 है  श्रतएव  वह  हिन्दी  में  उत्तर  दे  रहे  हैं  ?

 Shri  Surjit  Singh  Barnala  :  I  am  answering  in  both  the  languages.

 As  soon  as  we  received  information  from  F.A.O.  in  Februray-March,  1978  that  locus
 may  attack  India,  we  deputed  a  team  of  officers  of  Ministry  of  Agriculture  to  verify  as  to
 whether  to  sufficent  pesticides  are  available  there  to  fight  the  Lecust  menace.  We  also
 established  contact  with  Pakistan  Government.

 A  senior  officer  of  the  Government  of  India  went  to  Tehran  to  attend  a  session  of
 F.A.O.so  that  locust  could  be  checked  in  the  deserts  of  South  West  Asia.  Some  central  ope-
 ration  were  undertaken.  Locust  warning  crganisation  sent  message  to  affected  states.  Th
 entire  staff  of  locust  Warning  organisation  including  these  persons  who  were  on  leave,  were

 put  qn  the  job.  Bilateral  talks  were  also  held  between  plant  protection  advisers  of  India

 lize  resources.

 and  Pakistan.  also  wrote  letters  to  Chief  Ministers  of  Rajasthan  and  Gujarat  to  mobi-

 The  position  upto  18-7-78  is  thit  there  has  beenno  fresh  movement  of  Iccust.

 So  far  there  has  been  no  damage  tc  the  crcps.  Every  efforts  are  being  made  to  check
 the  locusts.

 Shri  Mani  Ram  Bagri  :  It  appears  from  the  reply  given  by  the  Minister  of  Agricul-

 ture  that  the  matter  has  not  been  fully  investigated.  What  compensation  has  been  given
 to  these  perscns  where  crc  ps  have  been  damaged  by  Iccusts.  Itis  due  to  negligence.  That

 locusts  which  entered  India  frcm  Rajasthan  cculd  reach  Haryara  ard  Punjab.  There  has

 been  a  lot  of  damage  in  the  states  of  Haryana  and  Punjab.  The  Centre  has  sent  only  two

 aircrafts  to  fight  locusts  and  only  one  officer  has  been  deputed.  The  loss  of  farmers  is  the

 loss  of  the  nations  and  it  ought  to  be  compensated  by  the  goverrment  cr  the  nation.

 Will  the  Government  see  that  eggs  laid  by  locust  are  destroyed  on  war  footing.

 It  cannot Shri  Surjit  Singh  Barnala  Locusts  entered  India  through  Gujarat.

 be  exactly  stated  as  to  from  which  routeit  entered  because  the  area  is  largely  desert.  Some

 of  the  farmers  spread  a  over  different  areas,  which  some  could  be  controlled.  Frem  one

 s  warm  they  converted  into  many  swarms.  Some  of  them  invaded  Haryana  and  Punjab

 We  are  providing  all  the  requisites  to  the  states  concerned  to  check  ithe  spread  of  locust.

 In  Haryana,  power  dusters,  land  dusters,  hand  operatcrs  ard  were  supplied.  In

 Jodhpur  Jasilmer  two  aircrafts  of  Central  Directcrate  of  Agricultural  Aviation  were  sent,

 100  tonnes  of  B.H.G.  was  also  supplied.  In  case  we  received  infcrmation  regarding  laying

 of  eggs  by  locusts,  we
 shall

 immediately  destroy  them.

 Shri  Mani  Ram  Bagri  e  My  question  regarding  payment  of  compensation  has  not

 been  replied  to.

 Shri  Surjit  Singh  Barnala  :  1  have  furnished  the  information  which  we  received  from

 the  states.
 aw

 Shri  Mavi  Ram  Bagri  (Mathura)  :  The  loss  to  t  s\-  rmers  is  the  loss  of  the  nation.

 I  want  to  know  whether  Government  will  help  the  farmers  for  the  1055  caused  to  them  by

 locusts.
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 19  1978  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विंषय  की  ate  ध्यान  दिलाना
 ne  te

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  हाबर )  टिड्डियों से  विश्व  के  कुछ  भागों  में
 भारी  नुकसान  हो

 इसीलिए  इसे  प्लेग  का  नाम  दिया  गया  है  ।  श्रफ़ीका में  टिड्डियों  के  50  दल  होने की  श्राशंका

 है  ale  वहां  से  ये  fefgat  भारत  at  पाकिस्तान  ar  रही  हैं  ।  16  वर्षों  में  टिड्डियों  यह  सबसे

 बड़ा  प्राक्मण  है  में  fefgal  के  33  दल  भारी  हानि  पहुंचा  रहे  हैं  ।  टिड्डियों  सिलन  वाले
 क्षेत्रों

 में  ्रधिक  होती  ।  सरकार  को  इनको  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए  सभी  संसाधन  उपयोग  में  लाने  चाहिएं  ।

 पाच  या  सात  वर्षों  के  बाद  टिंट्यों  का  हो  जांता  है  ।  1962  में  टिडिड्यों  ने  लगभग  4,000

 हेक्टर  भूमि  में  कपास  की  फसल  नष्ट  कर  दी  ।  बाड़भेर  तथा  जैसलमेर में  टिड्डियों के  शुंड  देखे  गए

 वर्षा  ऋतु  के  बाद  तो  स्थिति  भयकर  हो  जायेगी  ate  फिर  नियंत्रण  पाना  श्रसम्भव  हो  जायेगा  ।  श्रते

 सरकार  को  इसके  लिए  श्रावश्यक  उपाय  करने  चाहिएं  |

 एक  टिड्डी  200 से  soo  तक  श्रड  देती है  ।  इनके प्रड  ही  समाप्त  we  दिये  जाने  चाहिएं
 |

 इस

 स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  पड़ोसी  देंशों  से  सम्पर्क  किया  जाना  चाहिए  ।

 टिड्डियों  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  एफ ०  ए  ०  श्रो०  के  प्रधिवेशन  के  निष्कष  निकले
 1

 मरूस्थल  टिट्टी  नियंत्रण  संगठन  के  कर्मचारियों  क़ी  संख्या  किदनी  है  ।  यदि  झ्रावश्यक  हो  तो  त्द्ध

 वायु  सेना  शभ्रादि  की  सहायता भी  ली  जानी  चाहिए |

 कीटानाशी  दवाइयों  क़  कितनी  मात्रा  इस  संकट  सामना  करने  के  लिए

 कितने  रसायन  मोटरगाड़ियों  तथा  अन्य  उपकरणों  क़ी  व्यवस्था  क़ी  गई  है  ।  इसका  सामरा  करने  के  लिए

 पाकिस्तान के  साथ  जो  बातचीत  हुई  उसका  ब्यौरा  कया  टिट्टी  gs  चेतावानी  संगठन  ने  भ्रब  तक
 क्यां

 कायेवाही  क्री  है  ?  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  गया है  कि  मंत्रालय  के  अधिकारी  मरूस्थल  टिट्टी  स्थलों

 दौरा  करेंगे  ।  क्या  उन्होंने  उन  स्थानों  का  दौरा  कर  लिया  उनकी  रिपोर्ट  क्या  है
 ?  क्या  सरकार

 इस
 सकट  का  सामना  करने  के  लिए  युवकों  तथा  छात्रों  क़ी  सेवा  लेने  पर  विचार

 कर
 रही  है

 ?

 ऐसा  लगता  है  कि  भारत  सरकार  इस  समस्या  के  प्रति  उदासीनता  दिखा  रही
 टिड्डियों साता' सै

 के

 ही  समाप्त  कर  दिए  जाने  चाहिएं  wera  बाद  में  उन  पर  नियंत्रण  पाना  श्रसम्व  हो  जाता  हैं
 ।

 थो  सुरजोत  fag  जैसा  कि  मैंने  पहले  ही  बताया है  टिड्डियां  मरूस्थल  वाले  क्षेत्रों  में  होती

 हैं  प्र  कई  कारणों  से  उन  पर  नियंत्रण  नहीं  पाया  जा  सकता  वहां  भी  होती  है  जिससे  वहां  सीलन

 हो  जाती  है  श्रौर  फिर  टिड्डियां  क ज श्रड  दे  देती  इस  उनकी  उत्पति  होती  रहती  है  ।

 जब
 हमने  यह  सुना  कि  टिड्डियां  भारत  की  प्रोर  ar  रही  हैं  तो  हमने  तैयारियां शुरू  कर  दी

 ।

 15-16  वर्षों  से  हमारे  देश  में  fefgat  का  झाक्रमण  नहीं  ear  मैंने  उपकरणों  क़ी  उपलब्धता

 का  पता  करने  के  लिए  अपने  म्रधिकारी  भेजे  ।  इस  संकट  का  सामना  करने  के  लिए  रसायनों  तथा  कीटनाशी

 दवाइयों  का  भी  प्रबन्ध  किया  गया

 टिट्टी  पूर्व  सुचना  संगठन  के  बारे  पूछा  गया  है  ।  हमारे  पास  पौध  सुरक्षा  निदेशालय  है

 141  तकनीकी  8  वरिष्ठ  प्रशासनिक  अधिकारी  तथा  173  सामान्य  सेवा  के  क्मंचारी  वेसे यह

 संख्या  पर्याप्त  नहीं  है  ।  उनके  पास  47  91  छिड़काव  करने  वाली  72  156

 पावर  8,128  हैंड  डस्टर  भ्रादि  3  हेलिकोप्टर  सरकारी  क्षेत्र  18  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में

 हमारे पास  कीटनाशी  दवाइयां भी  हैं

 हमने  श्रपेक्षित  प्लबन्ध  कर  लिए  हैं  ।  हमने  विभिन्न  संगठनों  की  सहायता  भी  ली  सीमा

 सुरक्षा  बल  श्रादि  का  सहयोग  भी  लिया  है  ।  हम  इस  संकट  का  सामना  करने  के  लिए  भरसक  प्रयास  कर  रहे

 हैं  ।
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 Election  to  Committee  July  19,  1978

 er  ie
 Shri  Nathu  Singh  (Dausa)  :  I  warned  the  Government  through  a  calling  attention

 motion  during  the  cast  session  and  thereafter  I  raised  this  matter  ur.der  rule  377.  At  that
 time  millions  of  locusts  were  heding  tcwards  India.  Had  we  taken  some  steps  to  combat
 this  menace  at  world  level,  this  situation  would  not

 have
 arisen.

 The  locusts  first  of  all  enter  Rajasthan  and  Gujarat  and  then  from  there  they  spread  in
 other  states.  There  are  widespread  deserts  in  Rajasthan  and  therefore,  there  is  no  Iccust
 control  organisation.  There  fore,  if  necessary,  the  assistance  of  army  can  be  sought  to

 combat  this  menace.  The  Iccusts  lay  eggs  in  a  very  large  number  and  therefore  it  is  essen-
 tial  that  their  eggs  should  be  destroyed  so  that  they  may  not  increase  the  number  ्  locusts.
 If  arrangements  at  large  scale  are  not  be  made  to  destroy  them,  they  will  devastate  our

 crops  and  we  will  have  suffer  heavy  loss.  Assistance  should  be  scught  from  U.N.O.  to

 iquidate  the  locusts.  The  state  Governments  should  be  given  adequate  assistance  to  tide
 Over  this  problem,  I  want  to  know  whether  Government  have  asked  U.N.O.  for  assistance
 to  Control  the  Iccusts.  What  steps  are  being  taken  to  liquidate  the  swarms  of  locusts  ?

 Some  permanent  scluticn
 should  be  evalved  to  ccntrc!  the  Iccusts.

 Shri  Surjit  Singh  Barnala  :  As  soon  as  we  received  information  that  locusts  swarms

 are  heading  towards  India,  we  started  making  arrangements  and  preparations.  Many

 outposts  are  working  to  checked  there  locusts.  Necessary  chemicals  snd  pesticides,  machi

 nery  and  other  equipments  are  being  made  availbale  to  check  these  locusts.  The  Schools
 Colleges,  Police,  Army  Airforce  etc.  have  been  requested  to  help  us  inthis  matter.  Al

 efforts  are  being  made  at  a  war  footing  to  check  the  spread  of  locusts.  We  -are  trying  to

 kill  those  locusts  wnich  have  entered  our  country  so  that  we  may  not  suffer  heavy  losses.

 Shri  Nathu  Siagh  :  The  hon.  Minister  has  not  replied  to  my  question  about  seeking

 help  from  U.N.O.

 Shri  Surjit  Singh  Barnala  :  We  have  not  asked  for  any  funds  from  U.N.O.  we  are

 aking  help  other  than  financial  assistance  from  them  so  that  we  can  kill  them.

 सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  aur  संकत्पों संबंधी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 20a  प्रतिवेदन

 Shri  Ram  Vilas  Paswan  (Hajipur)  :  Sir,  I  beg  to  lay  on  the  table  20th  Report  of  the

 Commnittee  on  Private  Members  Bills  and  Resolutions.

 समिति  के  लिये  निर्वाचन

 ELECTION  TO  COMMITTEE

 राष्ट्रीय  wee  कोर  के  लिए  केन्द्रीय  परामशं  समिति

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  wat  (sto  शेर  fag):  श्री  जगजीवन  राम  की  ae  से  मैं  निम्नलिखित

 प्रस्ताव पेश  करता  हूं

 राष्ट्रीय  केडेट  are  1948  क्री  घारा  12(1)  के  LAS)  द््ध  द  मैं इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी

 रीति  से
 जैसाकि

 sera  निदेश  ह  sta  झधघिनियम  पझ्ौर उस उस  के  salt  बनाये  गयें  नियमों  के  अरन्य
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 28  1900  )  नियम  377 के  अधीन  मामले
 ि  इ

 उपबन्धीं  के  अध्यधीन  राष्ट्रीय  se  क़ोर  की  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  में  निर्वाचन  a  तारीख  से  एक

 ay  क़ो  कालावधि  के  लिए  सदस्यों  के  रूप  में  काय  करने  के  लिए  gaz  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदया  यह  है  राष्ट्रीय  केडेंट  क़र  भ्रघिनियम  194s  की  घारा  12  (1)

 के  प्रनसरण  में  इस  सभा के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जसा  कि  pera  निदेश  उवत  अधिनियम ak  उसके

 अधीन  बनाये  गय  नियमों  न्य  उपबन्धों  के  श्रध्यधीन  राष्टीय  Hee  कोर  की  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति

 में  निर्वाचन  की  तारीख  से  एक  ay  क़ो  कालावधि  के  लिए  सदस्थों के के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए
 में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें 1”

 प्रस्ताव  स्वोकृत

 The  Motion  was  adopted

 बलूत

 नियम  त्  के  ग्रधीन  मामले

 MATTERS  UNDER  RULE  3

 (  )  थोक  व्यापारियों  को  किसानों  द्वारा  te  क़ी  ब्रन  बिक्नी  समाचार

 श्री  समर  Aarsit  मौसम  क्री  गह  क़ी  भारी  फसल  किसानों  के  लिए  श्रलाभप्रद

 रही  है  क्योंकि  भारतीय  खाद्य  निगम  या  सहकारी  खरीद  एजेंसियों  क़ो  माल  बेंचने  के  निए  पर्याप्त  सुविधाएं

 है  जिससे  उन्हें  मजनूर  होकर  थोक  व्यापारियों  क़ो  गेहूं  बचना  पड़ता  है  ।  श्रनेक  बहाने  लगाकर  उनकी

 फसल  को  घडियां  ग्रेड  को  बता  दिया  जाता  है  ।  थोक  व्यापारी  उनके  माल  को  न्मूनतम  समर्थन  मूल्य  से  भी

 कम  क़ीमत  पर  खरीदते  ।  उ०  प्र०  कें  कृषि  मंत्रालय  के  श्रधिदारियों  ने  भी  माना  है  कि  उन्हें  विपणन

 ia  निगम  के  खरीद  केन्द्र  बढ़ा  देने  चाहिए की  समस्याएं  श्र  रही  इसलिए  सरकार  को  भारतीय

 और  गहूं  का  ग्रेड  नियत  करने  सम्बन्धी  भी  पर्याप्त  सुविधाए  i  चाहिए  अर  मंब्यिं  का  विकास  किया  जाये

 ताकि  गहूं  की  भारी  फसल  सम्भाली  जा  सके  ।  खाद्य  fia  के  केन्द्र  यो  राज्य  सरकार  की  खरीद  एजेंसियां

 गांव  की  afeaql  से  भाल  खरीद

 राज्य  ब्यापार  निंगम  द्वारा  Hatt  के  एस  तल  क  श्रायात  का  जो  मनुष्यों

 खाने  योग्य  नहीं  रह  गया  है  ।

 Shri  Nirmal  Chandra  Jain  (5७011)  The  State  Trading  Corporation  had  imported
 17,000  tons  of  groundnut  oilin  the  last  October  to  meet  the  needs  of  public  distribution

 in  varions  States,  at  the  cost  of  Rs.  14  crores.  This  oil  had  still  not  reached  the  consumers

 as  it  was  lying  at  Bombay  and  it  had  become  unfit  for  human  consumption.  Government

 are  incurring  a  loss  of  Rs.  5  this  matter.  Government  should  pay  attention  to

 this  matter

 (ata)  दिल्ली  में  स्कूटर  ड्राइवरों  के  दुव्यंवहार  प्योर  इस  संबंध  में  afaa  के  RATAN TT

 का  मामला

 st To  के०  राय  नई  दिल्ली  स्टेशन पर  LY
 ग्र  srearst  क  क  के सहे  बहुत  परेशान  किया

 य्रोर च वे  जानेसे  गन  करते  रहे  ।  लगता  है  कि  पुलिस  के  साथ  मिल  कर  इन  लोगों  ने  कृब्निम कमी पैदा कमी  पैदा

 कर  दी  है  सरकार  कोਂ  इस  श्रोर  ध्यान  देना  चाहियें  ।
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 Maintenance  of  Internal  Security  (Repeal)  Bill  Asadha  28,  1900  (Saka)

 दिल्ली  में  तीसहजारी  स्थित  न्य।यालयों  के  वक़ीलों  द्वारा  हड़ताल  का  समाचार

 Pah

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  (Bahraich)  :  The  S.H.O.  and  the  police  Sub-inspector  of  the
 arganj  Police  Station  in  New  Delhi  misbehaved  with  an  advocate  of  Tis  Hazari  Court, ‘Shri  Om  Praksh  Sharma  on  the  15th  July,  1978  at  the  police  station  when  he  went  there

 In  connection  with  a  quarrel.  Such  kind  of  misbehaviour  is  totally  against  the  law  and
 it  indicates  the  authoritarianism  and  highandedness  of  police.  It  has  led  to  suspension
 of  all  work  in  Courts  at  Tis  Hazari  and  Patiala  House  as  the  Bar  Association  as  resolved
 to  resort  to  strike.  Government  should  immediately  intervene  in  the  matter  and  take  steps
 to  institute  a  special  enquiry  in  to  the  high  handedness  of  police.

 ग्रान्तरिक  सुरक्षा  निरसन
 विधेयक--जारी

 MAINTENANCE  OF  INTERNAL  SECURITY  (REPEAL

 Dr.  Ramji  Singh  (Bhagalpur)  :  It  is  a  matter  of  great  satisfaction  that  Government  has
 brought  forth  a  Bill  to  repeal  the  lawless  lawof  the  MISA.  There  is  no  justification  to  enforce
 this  law  in  1971  because  the  conditions  existing  at  that  time  in  the  country  did  not  require
 it.  The  Janata  Government  deserves  all  congratulations  for  bringing  forth  a  Bill  to  repeal
 the  MISA.  The  law  of  MISA  is  immoral,  inconstitutional  and  undemocratic.  Only  the
 weak  and  inefficient  Administration  resorts  to  the  use  of  such  laws.  In  fact,  it  is  alike  for
 rmisrule.  The  Government  which  had  used  MISA  or  PDA  for  running  the  day  to  day
 administration  smacked  of  dictatorship  and  authoritarianism  and  it  was  an  incompetent,
 inefficient  and  undemocratic  Government.  Such  Jaws  as  go  to  destroy  the  democratic
 Structure  must  be  repealed  in  the  interest  of  maintaining  the  democratic  set-up  in  the

 country.

 It  is  alleged  that  the  common  law  of  the  land  does  not  contain  provision  to  deal
 with  violent  and  divisive  elements.  But  it  is  not  a  fact  because  various  provisions  have  been
 made  by  law  makers  in  the  other  legislations  to  deal  with  such  elements.  An  inefficient
 Administration  resorts  to  MISA  or  PDA.  Efficient  administration  can  maintain  law  and
 order  under  the  present  laws.  Congratulate  the  Government  for  scrapping  this  back  law.

 श्री  Fo  मायाथेवर  (festa):  मैं  इस  अ्र।न्तरिक  सुरक्षा  अधिनियम  निरसन  विधेयक  स्वागत

 करता  हूं  ।  जनता  सरकार  सीधे  तौर  पर  इसका  पूरी  तरह  निरसन  नहीं  कर  सकी  तौर  वे  इसका

 अपत्यक्ष  रूप  से  निरसन  कर  रहे  हैं  ।  ये  इसका  निरसन  wifes  रूप  से  कर  रहे  हैं  क्योंकि  झ्रांसुका  निवारक

 नज़रबन्दी  श्रधिनियम  से  रूप  में  अभी  चल  रहा  है  इस  निवारक  नज़रबंदी  अधिनियम  कं  प्रयोग  मुख्यतः

 राजनैतिक  नेताओं  के  विरुद्ध  किया  गया  था  ।  कितु  जनता  सरकार  को  इसका  प्रयोग  श्रीमती  गांधी  के

 विरुद्ध  नहीं  करना  चाहिये  ।  यद्यपि  श्रापात्तालीन  स्थिति  के  दौरान  उन्होंने  ATaFT  का  प्रयोग  कई

 मंत्रियों  तथा  नेताओं  के  fata  बिना  किसी  नेतिक  श्रौचित्य  के  किया  था  ।  जनता  सरकार  को  निवारक

 नज़रबदी  प्रधिनियम  का  प्रयोग  करके  वही  गलती  नहीं  दोहरानी  चाहिये  ।  किन्तु  देश  में  समाजविरोधी  तत्वों  पर

 नियंत्रण  पाने  के  लिये  तथ  मूल्यों  को  बढ़ने  से  रोकने  हेतु  कतिपय  कानून  या  भ्रधघिनियम  नितांत  झावश्यक

 है  ।  स्वतन्त्रता  तथा  व्यक्तिगत  श्राजादी  के  नाम  पर  सरकार  को  तस्करों  श्रादि  क़ो  खुला  नहीं  छोड़ना

 चाहिये  |  सरकार  को  तमिलनाडु  के  उन  लोगों  के  विरुद्ध  निवारक  नज़रबंदी  म्रघिनियम  का  प्रयोग  नहीं

 करना  चाहिये  जो  कि  झपनी  मातुभाषा  की  रक्षा  के  लिये  झांदोलन  कर  रहे  हैं  ।

 अधिनियम  में  कहा  गया  हैं  कि  नजरबदी  को  कोई  मौलिक  श्रधिकार  नहीं  है  कि  वकील  उसका

 प्रतिनिधित्व  करे  fea  यहां  सलाहकार  बोड़  को  वकीलों  के  माध्यम  नजरबंदी  को
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 19  1978  श्रान्तरिक  सुरक्षा
 ह  जित  क  ———

 सुनने  का  श्रघिकार  दिया  जना  चाहिये  ।  निवारक  नज़रबंदी  श्रधिनियम  को  बुरी  नियत  के  श्राधार  पर

 चुनौती  देने  का  श्रधिकार  होना  चाहिये  ।  श्रपने  चुनाव  घोषणा-पत्र  में  जनता  पार्टी  ने  श्रांसुका  को  पूरी

 तरह  समाप्त  करने  का  aa  दिया  था  ।  कितु  सरकार  यहां  प्रांसुका  को  लघ  रूप  में  जारी  रखना  चाहती  है  ।

 यही  कारण  है  कि  मैं  इस  विधेयक  को  श्रपने  दल  का  श्रांशिक  समर्थन  दे  रहा  हूं  ।  केवल  भारत  के  लोगों

 |
 की  व्यक्तिगत  श्राजादी  को  कायम  करने  के  लिये  ही  मैं  समथन  दे  रहा

 Shri  Ram  Krishna  (Bharatpur):  The  Janata  Party  and  the  Government  deserve  congratu-

 lations  for  bringing  forth  a  Bill  which  seeks  to  repeal  the  Maintenance  of  Internal  Security

 Act.  It  is  a  matter  of  appreciation  that  the  Janata  Party  Government  has  not  used  MISA

 against  their  opponents.  Since  the  Janata  Party  has  made  a  promise  in  their  election

 manifesto  to  remove  this  black  law.  This  bill  is  a  step  in  the  direction  of  fulfilling  that

 promise  It  is  a  remarkable  event  in  the  history.  This  Bill  will  lead  to  strengthening  the

 democratic  forces  in  the  country

 एन०  Fo  शेजवलकर  पीठासीन

 Shri  N.K.  Shejwalkar  in  the  Chair

 It  is  said  that  the’use  of  MISA  has  brought  down  the  prices  in  the  country.  Those

 who  said  so  are  supporting  the  dictatorial  regime  The  question  of  prices

 should  not  be  linked  with  MISA  If  one  views  the  trends  of  prices  in  a  proper  context

 one  will  come  to  the  conclusion  that  unless  the  entire  capitalist  system  of  our  economy

 15  changed,  the  loot  by  traders  will  continue  in  this  country.  Therefore,  in  order  to  set

 things  right,  the  entire  economy  system  has  got  to  the  changed,  with  these  words,  I  would

 like  to  congratulate  the  Janata  Party  once  again  for  bringing  forth  this  Bill  for  repealing
 MISA

 It  is  very  strange  that  our  economy  programmes  have  not  been  implemented  by
 Janata  Party  with  desirable  speed.  My  submission  is  that  this  work  should  be  expedited
 The  Janata  Government  should  persue  the  policies  based  on  socialism  and  equality  with

 utmost  speed

 प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  यह  विधेयक  पेश  करने  के  लिए  जनता  सरकार  बधाई

 क़ी  पात्र  है  ।  इस  विधेयक  का  स्वागत  है  क्योंकि  यह  जनता  पार्टी  के  चुनाव
 में

 दिए  गए

 वचनों  में  से  एक  वचन  जिसे  वे  ईमानद।री  से  qe  कर  रहे  हैं  ।

 अझ्ासुका  जन्म  1950  से  1969  तक  निवारक  नजरबन्दी  afafran  के  रूप  मैं  gar  था  ।

 1971  में  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  नेतृत्व  में  झांसुका  लाया  गया  ।  1974  में  एक  संशोधन

 किया  गया  जो  कि  स्पष्ट  तौर  पर  तस्करों  के  खिलाफ  प्रयोग  में  लाया  गया  था  किन्तु  उसके  बाद  श्रांसुका

 का  काला  इतिहास  आरम्भ  हो  1975  के  बाद  एक  साल  में  इसमें  चार  संशोधन  किए  avi  हमने
 उस  समय  उनका  विरोध  किया  था  ।  weet  वात  है  कि  अब  यह  कानूनहीन  कानून  समाप्त  किया  जा  रहा

 है
 ।  किन्तु जब  हम  ag  कहते  हैं  कि  श्रांसुका  समाप्त  होना  चाहिए  तो  हमें  यह  याद  रखना  चाहिए  कि

 राजनीतिक  शझ्रसंतोष  लोकतांब्रि क  तथा  शांतिपूर्ण  तरीके  से  व्यक्त  किया  जाना  चाहिये  ।  इसे  कभी  भी  हिसक

 भ्रब्यवस्था  पदा  करने  वाला  नहीं  होना  चाहिए

 यद्यपि  जनता  सर्कार  ने  1977  के  ब।द  किसी  र।जनीतिक  विरोधी  को  नजरबन्द  करने  के  लिए

 आंसुका का  प्रयोग  नहीं  किया  तथापि  ar  भी  कई  mage  राजनीतिक  जेलों  में  पड़े  हुए  हैं  ।  यह
 विधेयक  पारित  करके  हमें  उन  नजरबन्दियों  के  मामलों  पर  विचार  करना  चाहिये  जो  कि  जेलों  में  हैं

 mite जि  बिना  किसी  प्रकार  का  मकदमा  चलाए  जेल  भेजा  गया  उन्हें  एक  एक  करके  जेल  से >

 रिहा  करना  होगा  |
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 Maintenance  ‘of  Internal  Security  (Repeal)
 Rit Bil  July  19,  1978

 et  हिल

 श्री  पवित्र  मोहन  प्रधान
 :  श्रांसुका  का  निरसन  करने  सम्बन्धी  विधेयक  का  स्वागत

 है  ।  समूचा  राष्ट्र  इस  faa  जो  ब्रत्यन्त  ही  खराब  करने के  लिए  जनता  सरकार  को

 बधाई  देती

 जहां  तक  art  के  समाज  में  ATGaT  जैसे  विशेष  कानून  के  उद्देश्य  का  सम्बन्ध  है  श्रभी  भी  देश

 में  स्थिति  में  कानून  अर  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिए  किसी  प्रकार  के  बिशेष  कानून  का  होना

 अवश्यक  है  ।

 भूतपूर्व  प्रधानमंत्री  देश  में  पारिवारिक  शासन  स्थापित  करना  चाहती  थी  जिसके  करण  वह  इस

 प्रकार  का  कानून  पास  करने  तथा  उसे  निष्ठापूर्वक  लागू  करना  चाहती  थीं  ।  परन्तु  रा  समाज  ऐसा  है  कि  समें

 कुछ  भ्रसामाजिक  तत्व  श्रवश्य  मौजूद  रहते  हैं  उनसे  निपटने  के  लिए  कुछ  विशेष  कानून  होना  |

 बिना  विशेष  कानून  के  हम  जनता  पर  नियंत्रण  नहीं  रख  सकते  श्रौर  व्यक्तियों  तथा  ग्रूपों  के  जीवन  तथा

 सम्पत्ति  तथा  प्रतिष्ठा  की  रक्षा  नहीं  की  जा  सकती  ।  कुछ  विशेष  कानून  का  श्रावश्यक  हैं

 तौर  शायद  यह  सरकार  ऐसा  कानून  लाने  में  डर  रही  इस  WaT asa  कुछ  विशेष  कानूने  Dias

 है  झ्र  यदि  स्थिति  ऐसी  पैदा  हुई  तो  सरकार  को  इस  प्रकार  विधेयक  लाने  तथा  उसे  पास  करके  झधिनियम

 बनाने  में  पीछे  नहीं
 रहेंगी

 ।

 Shri  D.D.  Gawai  (Buldhana)  :  I  welcome  this  Bill  which  has  been  brought  forward  to

 repeal  MISA.  The  Home  Minister  deserves  congratulations  for  bringing  forth  a  measure
 which  will  restore  the  democratic  right  to  our  countrymen.  This  Bill  will  certainly
 strengthen  the  Parliamentary  System  and  democratic  forces  in  the  country.  There  cannot
 be  two  opinions  that  laws  like  MISA  must  be  removed.

 My  other  submission  is  that  the  administrative  machinery  must  be  streamlined  to

 protect  the  rights  accorded  to  citizens.‘It  is  essential  to  curb  the  activities  of  anti-social

 elements  and  smugglers.  The  laws  that  deal  with  these  activities  should  be  made  more

 and  more  stringent.  It  is  further  suggested  that  deterrent  punishment  should  be  given  to

 those  who  violate  these  provisions.

 ‘Chowdhury  Balbir  Singh  (Hoshiarpur)  :  The  Congress  Government  imposed  MISA

 with  the  assurance  that  will  apply  to  the  anti-social  elements  and  it  will  not  be  used  against

 politicians.  The  Janta  Government  has  fulfilled  its  promise  of  abolishing  MISA.  This

 black  law  should  not  remain  in  this  country.  You  can  deal  with  the  anti-social  elements

 with  the  help  of  normal  law.  The  MISA  was  indiscriminately  used  against  innocent

 citizens  during  emergency.

 I  again  congratulate  the  Government  for  abolishing  MISA.  It  should  never  be

 imposed  again  in  any  form.

 श्री  बसंत  साठे  ( arHretT )  :  arearar  सुरक्षा  अधिनियम  श्रापातकालीन  स्थिति  की  पैदावार  नहीं

 थी  ।  सरदार  eq  ने  कहा  था  कि  जब  लोग  कानून  का  उल्लंधन  जब  कुछ  लोग  गैर-संवेधानिक

 तरीका  अपनाकर  सरकार  को  उलटना  उसी  स्थिति  में  असाधारण  उपाय  किये  जा  सकते  हैं  ।

 झापातकालीन  स्थिति  एक  सामान्य  समय  नहीं  होता  ।  झाप  याद  करें  कि  उस  समय  बिहार  ak

 गुजरात  किन  परिस्थितियों  से  गुजर  रहे  थे  ।  कांग्रेस  की  हर  मिटिंग  में  पथराव  होता  था  ।  रक्षा  मंत्री

 बाबू  जगजीवन  राम  भी  इस  पथराव  से  नहीं  बच  सके  ।  निर्वाचित  विधायकों  से  हस्ताक्षर  लेते  समय

 बुरी  तरह  व्यवहार  किया  गया ;  उन्हें  घसीटा  उनके  सिर  मूंडे  गये  तथा  उनके  बच्चों  को  जलाने

 तक  की  धमकियां दी  गयीं  ।
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 दुनिया  के  किसी  भी  देश  में  उस  समय  aw  wa  प्रा  सकती  सजनेतिक
 दले  सेनाਂ  पर  fadan नः  करे  ।  fecere  पार्टी  भी- एसा ही किया । मुसोलिनी ही  fears  मसोलिनी

 ने  भी  ही  ।  कम्यूनिस्ट  पार्टी  अथवा  माउकदीः  सरकार  सत्ता  ग्रहण  ले
 तो  कोई  wag  दल  नहीं  रहेगा  ?  ये  लोग  प्रज।तंत्र  की  बात  करते हैं  ।

 ये
 लोग  प्रजातंत्रीय  प्रणाली  में

 विश्वास  नहीं  रखते  ,  तानाशाही  की  बात  करतें  दुए  की ब प्रापको  यह  बातਂ  भी  याद  रखनी  चाहिए  किਂ  श्रीमती

 गांधीं  देश  को  चुनाव  की  ate  लें  गयी  ate  उसके  परिंणामों  को  स्वीकार  किया
 ।'

 श्रीमती
 गांधी

 ही  प्रजातंत्र  कीं  वास्तविक  रक्षक  हैं  ।  सत्ता  में  बाद  भीं  लोग  श्रपमीं

 आदत  नहीं  छोड़  सके  श्रीमती  गांधी के  जलूसों  पर  भुवनेश्वर  तथा  मदुराईਂ  में  पूर्वेतिंयोजितਂ  ढंग  से

 पथरावਂ गये  ।

 श्री  बोज  पटनायक  :  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  को  बचाने  के  लिये  उड़िसा  सरकार  ने  हर  प्रकार  के

 कदम  उठाये  हैं  ।  थ इम्मरी  उदारता  का  दुरुूपथोगः  न

 st  ada साठे  :  a  उसी  fear  जब  अंतरिक  FLT. GAL FH AT. |

 wa  हम  विपक्ष  में  हैं  ।  हम  हिसा  सरकार  उलटने का  नहीं  करेंगे  ।.  बधायी

 देता  हूं  कि  ore  समाम्तः  कर  हैं  कीः  विपक्ष  श्रांत  रिक  सुरक्षा  लिये

 कोई  खतरा  नहीं  है  ।

 इस्पात तथा  खान  मंत्री  बीजू  मैं  श्री  साठ
 को

 सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  इन

 सब  बातों  का  निं्णेय  करने  के  लिंए  विशेष  न्यायालय  का  गठन  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  वयालार  एक  ।  पटनायक  जो  केन्द्ीयਂ  के

 सदस्य  जो  कुछ  भी  डर क  उचित्त  qatar  देकर  कहना  ।  .  मंत्री  प्रमनन  awe

 नियम  372  के  श्रस्तगंत  ।

 at  ary  मैं  इस  बारे  विवाद  में  नहीं  पड़ना  चाहता
 ।
 मैंने  सरकार  कीं  he  सें  कहा

 हैः  कि  एक  गठित  wer  at  निर्णय  fear  गया है

 at  बसंत  साठे  :  यह  एक  गलत  वक्तव्य  है  ।  श्राप  Ae  नहीं  कह  सकतें  '  area  विशेष  न्यायालय

 करने  का  निर्णय  किया  हैं  ।  श्राप  यह  कह  '  हैं  किਂ  ae  न्यायालय  का  परामशं  लेने

 का  fara  किया  है  ।

 :.  न्यायालय  .  करने

 किया  है  ate  जिसके  लिये  सभा  में  एक  विधयक  लाय  जा  रहा

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :.  मैं  चाहता  कि  क्या  मंत्री  महोदय  को  वक्तव्य

 देने  का  भ्रधिकार  है  ate  कया  संसदीय  कायें  मंत्री  ने  इन्हें  वक्तव्य  देने  के  लिये  कहने  के  बारे  में  श्रापकी

 manta ली  है  ?  यदि  array  अ्रतमर्ति  नहीं  लीं  गयीं  तों  इन्हें  उउकर  का  क्या  भ्रधिकार

 (  :  भी  महत्वपूर्ण  वक्तव्य  भी  दे  पकता  g. |

 प्रतिबंध  नहीं  ।

 थ्रो  कवरलार  TT
 :

 मा  यह  कहना  है  जो  की  emery  शरन  का  प्रधिकार क
 जों

 -  चाहती  थ  ।.  अत  SAH  क्त  उल्लंघन सुखा  Teel  सन
 को

 ™~ igre  है
 जिसे

 नहीं
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 Asadha  28,  1900  (Saka)
 Maintenance

 of
 Internal  Security

 (Repeal)  Bill

 श्री  बयालार  रवि
 :

 यह  केवल  हस्ताक्षेप  नहीं  है
 ।

 यह  शाह  श्रायोग  के  प्रतिवेदन  पर  a7Taat ~~)

 कार्यवाही  से  संबंधित  है  ।  शाह  TANT  का  गठन  संसद  ने  ही  किया  है  ।  इसके  श्रलावा  यह  एक  नीति

 संबंधी  वक्तव्य  है
 ।

 यह  प्रघानमंत्री  या  गुह  मंत्री  से  श्राना  चाहिये  ।  श्राप  इस  संबंध  में  झ्रपना  निर्णय  दें

 श्री  ए  do
 यह  मामला  सर्वोच्च  न्यायालय  को  उनकी  राय  जानने  के  लिये  भेजा  गया

 यह  एक  नीति  संबंधी  मामला  ऐसे  नीति  संबंधी  मामले  में  प्रधानमंत्री  या  गृह  मंत्री  नियम  372

 के  अधीन  वक्तव्य  देना  होता  है  या  वक्तव्य  देने  की  श्रनुमति  लेनी  होती  है
 ।

 इस्पात  श्रौर  खान
 मंत्री

 ने
 किस  सन्दर्भ  में  इतने  महत्वपूर्ण  नीति  वक्तव्य  की  घोषणा  की  है  ?

 श्री  aly  यह  नीति  संबंधी  मामला  नहीं  है  ।  यह  एक  तकनीकी  मामला  मैंने  तो

 केवल  सरकार  का  निर्णय  बताया  है  |

 थी  ato  किशोर चन्द्र  एस०  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  हो  सकता  है  यह  नीति  संबंधी

 मामला  न  हो  ।  मैं  इससे  सहमत  हूं  ।  विशेष  न्यायालय  का  गठन  का  श्रौचित्य  सरकार  बता  सकती

 मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  सरकार  ने  एक  विशेष  न्यायालय  स्थापित  करने  का  निश्चय  किया है  ।  बाद  में

 उनका  कहना  है  कि  यह  उच्चतम  न्यायालय  को  भेजा  जायेगा  |  जब  सरकार  ने  ऐसा  निणंय ले  ही  लिया

 है  तो  फिर  सर्वोच्च  न्यायालय  को  भेजने  की  क्या  तुक  है  ?  यह  उच्चतम  न्यायालय का  अवमान है  ।

 थ्रो  बीजू  पटनायक
 :

 पहले  सरकार  निणंय  लेती  है  फिर  श्रागे  की  कार्यवाही  करती  है  ।

 सभापति  यह  सच  है  कि  नियम  उप  के  अधीन  santa )  नहीं  ली  गई  है  ।  कार्यालय

 से  पता  लगाया  है
 कि

 यह  प्रभी  तक  नहीं  ली  गई  है  ।  परन्तु  जहां  तक  मंत्री  के  अधिकार  को  संबंध

 वह  विवाद-विवाद  में  किसी  भी  स्टेज  पर  हस्ताक्षेप  कर  सकता  है  ।  यह  CC EL  नहीं  कि  यह  उस

 समंय  होना  चाहिये  ।  जब  कोई  माननीय  सदस्य  बोल  रहा  हो  ।  भाषण  समाप्त  होने  के  बाद  वाद-विवाद

 समाप्त नहीं  हो  जाता  ;  यह  wey  चल  रहा  है  ।  वह  वक्तव्य  दे  सकते  हैं  ।  व्यवस्था  के  प्रश्न

 में  कोई  सार  नहीं

 श्री  राम  जेठमलानी  मैं  पूरी  तरह  से  सहमत  हूं  कि  देश  में  स्वतंत्रता

 तथा  लोकतन्त्र  की  पुनःस्थापना  करने  के  लिए  श्रांसुका  का  निरसन  श्रंतिम  या  उपान्तिम  कार्यवाही  नहीं

 है  ,  हमारा  काम  तो  श्रब  आरम्भ  हनना  हमें  केवल  श्रौपचारिक  रूप  से  आंसुका  का  निरसन  ही  नहीं

 करना  वरन्  हमें  कानूनी  व्यवस्था  जिसे  श्रीमती  गांधी  ने  नष्ट  कर  दिया  स्थापित  करने  के

 अपने  व्यापक  लक्ष्य  को  पुरा  करना  है  जब  तक  हम  ७ प्रपन  संविधान  में  यह  उपबन्ध  नहींਂ  करेंगे  कि  वास्तविक

 भांपातस्थिति के  समय  के  afafcad  किसी  पर  बिना  मुकदमा  चलाए  नहीं  किया  जायेगा  तब
 तक  हम  देश  में  कानूनी  व्यवस्था  कायम  नहीं  कर  सकते  |

 (  थ्री  एस०  सत्यनारायण  राव

 (Shri  M.  Satyanarayan  Rao  in  the  Chair)

 किन्तु जब  तक  इस  देश  भे  एक  ऐसा  संगठित  राजनीतिक  दल  है  जो  कि  संवैधानिक  aiPacay  तथा

 राजनीतिक  शिष्टाचारों  में  विश्वास  नहीं  करता तब  तक  यहां  कानूनी  व्यवस्था  स्थापित  नहीं  हो  पायगी  श्रौर

 वर्तमान  सरकार  को  बाध्य  होकर  निवारक  नजरबन्दी  कानून  को  प्रयोग  में  लाने  के  लिए  बाध्य  होना

 पड़ेगा  ।

 विपक्ष  के  नेता  ने  कहा  है  कि  हमें  श्रापातस्थिति  पर  wa  ऐसी  स्थिति  में  श्राप  हमसे  यह

 भ्राशा  नहीं कर  सकते  कि  हम  इस  कानून  का  निरसन कर  दें
 ।  झापातस्थिति की  यह  देन

 रद्दी  है  कि
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 सुरक्षा  पिएं

 विधेयक

 लोगों  को  स्वतंत्रता  stat  निवारक  नजरबन्दी का  प्रयोग  किया  गया  शौर  हजारों

 को  जेलों  में  रखा  गया ।

 हम  सरकार  को  मना  रहे  हैं  कि  निवारक  नजरबन्दी  श्रघिनियम  को  शांतिकाल  के  समय  ही

 नहीं  बल्कि  अ्रापात  स्थिति  के  दौरान  भी  गैर-कानूनी  करार  दिया  जाये  श्रौर  यदि  कभी  इसका
 प्रयोग  करना

 भी  पड़  जाये  तो  इसका  प्रयोग  श्रनुच्छेद  22  के  संरक्षणों  के  रहते  हुए  किया  जाये
 ।

 अनुच्छेद
 22

 को
 शांति

 या  युद्ध  के  समय  भी  निलंबित  नहीं  feat  जायेगा  ।  हमरा  यहं  वचन  किन्तु  इस  वचन  के  साथ  यह

 शर्त  है  कि  उन  लोगों  को  जो  इस  देश  की  राजनीतिक  शक्ति  प्राप्त  करने
 की

 झाकांक्षा  रखते  राजनीतिक

 शालीनता  कायम  करनी  होगी  ।  विपक्ष  के  नेता  सभा  को  यह  श्राश्वाशन  दे  कि  उन्हें
 श्रापातस्थिति

 तथा  इसकी  ज्यादतियों  का  पछतावा  है  ate  यह  सुनिश्चित  करें  कि  हम  किस  हद  तक  सभी  प्रकार  की
 स्वतंत्रता  पुनः  स्थापित  करने  के  लिए  कितना  कुछ  कर  सकते

 निवारक
 नजरबन्दी  श्रधिनियम  के  बारे

 में  यह  शर्त  है  कि  इसके  बाद  कोई  ऐसी  बात  न  हो  जिससे  कि  न्यायपालिका  कमज़ोर  बने
 |

 सभापति  महोदय  :  श्राप  aa  श्रपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।  20
 मिनट  ले  लिए  हैं

 ।
 झाप

 दूसरों  को  प्रनावश्यक  क्यों  भड़काते  हैं  ।

 श्री  राम  मैं  उन्हें  बताना  चाहता
 **

 ek सभापति
 महोदय

 :
 मैं  उनके  कहे  शब्दों  को  भी  रिकार्ड  से  निकाल  दूंगा

 |

 श्री  राम  जेठमलानी  :  qa  यह  पता  नहीं  है  कि  इस  पर  सरकार  का  क्या  निणंय  a1  श्रापकी

 नीति  यह  रही  है  कि  जिस  मामले  को  मजिस्ट्रेट  के  न्यायालय  में  20  मिनट  में  निपटाया  जा  सकता  था

 उसमें  6  महीने  लगाए  गए  ।

 शी
 बसंत  साठे

 :
 श्राप  उच्चतम  न्थायालय  में  किसी  मामले  पर  बहस  करने  में  कितना

 समय  लेते  हैं  ।  (  व्यवधान )

 श्री  राम  जेठमलानी
 :

 am  लोगों  में  यहीं  सबसे  बड़ीं  कमी  है  कि  श्राप  किसी  की  बात  नहीं  सुनते

 कुछ  सीखने  का  प्रयंत्न  कीजिए  ।  ara  लोग  देश  के  विभिन्न  भागों  में  ATT  करवा  रहे  श्राप हमें

 यह  श्राश्वासन  दीजिए  कि  amar  दल  किसी  प्रकार  से  शभ्रपराध  नहीं  करेगा  ताकि  देश  में  कानून  श्रौर

 बनी  रहे ।

 श्री  चित्त  बसु  :  fae  पेश  करते  समय  मंत्री जी  ने  28  श्री  बी०

 डी०  wet  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  का  उदाहरण  दिया  है  कि  श्रधिनियम  का  निरसन  करने  के

 उद्देश्य  से  इसकी  सम्पूर्ण  समीक्षा  किय  जाने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जायेगा  At  इस  बात  की  जांच  की

 जायेंगी  कि  कया  arias  अपराधों  से  निपटने  तथा  देश  की  सुरक्षा  हेतु  न्यायालयों  में  जाने  के  भ्रधिकार  से

 वंचित  किये
 बिना

 वर्तमान  कानूनों  को  ate  झधिक  मजबूत  बनाने  की  arava &,  इस  वक्तव्य  की  दो

 बातें  हैं--आंसुका  को  निरसन  करना  श्रौर  दूसरी  यह  है  कि  या  बतंमान  कानूनों  को  कतिपय

 भाधिक  अपराधों  atc  समाज  विरोधी  तत्वों  द्वारा  किए  गये  श्रपराधों  के  लिए  ak  मजबूत  जा

 सकता  है  ।  जहां  सरकार  ने  को  निरसन  करने  का  सिद्धान्त  स्वीकार  कर  लिया  वहां  सरकार  ने

 यह  fora  भी  है  कि  वर्तमान  कानून  श्राधिक  श्रपराधों  तथा  अरन्य  अपराधों  के  लिए  पर्याप्त  रूप  से

 सक्षम  हम  सरकार  से  इस  प्रकार  का  श्राश्वासन  चाहते  हैं  ।

 के

 तिनका स क! अ * सभापति  के  maa  से  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  गया  ।
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 हमें  इस  सरकार  को
 उसਂ

 रास्ते  पर  चलने  नएलणण
 '

 नहीं  चाहिए  जिस  पर  तानाशाह
 हैं ह  ।  इस  सभा  में  भारी  बहुमत  देश में  तानाशाही  शासन  उभरने  के  विरुद्ध  है  ।  यदि  FEA  वास्तव  में
 झपने

 देश  में  तानाशाही  wafaat  को  समाप्त करना  चाहते  तो  सामाजिक एवं  श्राथिक  परिवर्तन  लाने

 झावश्यक .हैं ताकि लोगों -को हें  ताकि  लोगों  ay  प्रशासन  में  शामिल किया  जा  सके  ।

 हम  वास्तव  में  सौहार्दपूण  वत्तावरण  चाहते  हैं  ताकि  देशमें  लोकतंत्र  सफल  wat

 Toe
 संसदीय  लोकतंत्र  के  ताने-बाने को  नहीं  कर  सकती ।

 अतः

 जनता
 को  इतिहास

 -
 से  सबक

 वध नता  यदि  तानाशाही  को  शक्तियों  लड़ने  के  नाम

 सर  उन्होंने  तानाशाही  शक्तियों  बनाये  व्र्खा
 तब

 उन्हें
 भी  तरीकों  का  लेना

 सड़ेगा  frst  पिछला  शशासन  अपना  रहा  शा  ।

 इस  सर्वोच्च तम  के  बिए  समय  है  कि  मामले  fra  विचारण  के  को  नजस्बंद

 करने  से
 रोकने  के  संविधान  उचित  संविधान  में  इसकी  मंजूरी

 रखना  a  aie  का  निरसन  साथ  साथ  चल  सकते  ।  अत  संविधान  में  से  इस  उपबन्ध  को  हटाया

 जाना  चाहिए

 Shri  Ram  Vilas  Paswan  (Hazipur)  :  Sir,  I  rise  on  a  point  of  order.  We  have  not
 been  given  chance  to  speak  whereas  others  are  being  given  chance.  You  should  have

 calledthe  members  according’  the  list.

 Shri  Ram  Naresh-Kushwaha:(Salempur).:  Will-you.  call.only  those  menrbers-who  are
 known  to  you  ?

 प्रो
 ०  reat  :  (arerarat  :  यंदि  श्रावश्यक  गया

 समय  बढ़ाया
 जाना

 ,  इस  मामले  पर  सभी  चाहेंगे  ।

 Mr.  Chairman  ;  Sometimes  the  Chairman  uses  his  discretion.  The  time  has  extended

 by.two  hours.

 Shri  Ram  Vilas  Paswan  :  Please  give  us  also  chance.

 श्री  बलवन्त  सिंह  Tra atioar  :  मेरे  दल  को  इस  पर  बोलने  के  लिए  एक  भी

 मिनट  नहीं  गया

 सभापति  महोदय  :  प्रभी  कई  atte  भी  नाम  हैं  ।  मंत्री  जजी  को  भी  उत्तर  देना है
 ।  जब  तक  फिर

 समय  नहीं  बढ़ाया  जाता  तब  तक  सभी  सदस्यों  को  बोलने  के  लिए  श्रवसर  देना  संभव  नहीं  है

 We  can  not  be  blamed  for Shri  Ram  Vilas  Paswan  It  is  the  mistake  of  the  Chair.

 ‘iE  (interruption).

 ato  पी०  :  इस  विधेयक का  समूचे  राष्ट्र  ने  स्वागत  किया  ।  आन्तरिक

 अधिनियम जैसा  कि  arr  से  ही  म्ल्पषट  है  का  सुरक्षा
 के  लिए रहै

 ।

 प्रेदि  शइसी  उद्देयय  लिए  किया  जाता  तो  लोगों  को  कोई  उच्च  नहीं थी  परन्तु  इसका

 पयोग एक  a  श्स्त््ा  में  के  किया  ।  इसलिए  :
 हमारा

 cae

 था  |

 ने  देश  के  साथ  न्याय  नहीं  किया  चाहते a  कि  1977

 में
 आते  ही  जनता  सरकार  उसी  झांसुका  में  श्रीमती  गांधी  श्रौर  सहयोग  ड्यंत्रकारियों  को

 क
 का  करने

 के  श्रपराध में  गिरफ्तार  करती  ।

 _  दिये न्  भाषण  हिन्दी  रूपान्तरण
 *
 Hindi  translation  की  speech  delivered  bascd  on‘Englisk  translation.
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 1900  '
 (ae)  रिक  frat

 कोई  भी  निवारक  ब  नजरबन्दी  लोक  क्री  भावना  के  विरुद्ध है  ।  ने  के

 उपबन्धों  को  जोड़ने  के  लिए  ave  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  करने  के  विज्ञार  को  छोड़  बुद्धिमत्ता  का

 परिचय  है  ।  लोकतंत्र  विरोधी  किसी  कार्य  को  जनता  प्रोत्साहन न  दे
 ।

 देश  ae में  लोग  जो  आंसुका के  श्रन्तगंत  नजस्वन्द किए  गए  मर  गए  अर  we  परिवार

 को  TUT  छोड़  ।  प्रसंशनीय  है  कि  झांसुका  के  शिकार  लोगों
 को  '500

 wat

 दिया  श्रपना  कमाऊ  (4  खाने  ara  के  पश्वारों
 at  कुछ  विशेष  नहीं  feat

 गया

 लोगों  की  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  एक  योजना

 a  दल  श्रीमती

 रखने  वाले  श्रांसुका  के  विरुद्ध है  ।  लोगों  ee  नहीं  करता  जन  '  मानस  देश

 निर्धारित  करता  है  ।  गुलामी  जंजीरे  जनबल  से  तोड़
 दी

 गई  हैं
 ।

 सरकार को  इस  बात  की  बधाई  है  कि  पिछले  शासन  के  दौरान  उपयोग में  लाए  जागे

 we  समाप्त  किए  जा  cd  हैं  ।  परन्तु  सरकार  लिए  क्या  करने  जा  रही  है  जो  जेलों  में  लड़े

 जिनकी  सम्पत्ति  छीन  ली  गई  तथा  जिन्होंने  उस  दिन  हानि  उठाई  ?  मेरा  सुझाव  है  कि  के  शिकार

 लोगों  की  समस्याओं के  हल  के  लिए  गृह  मंत्रालय में  एक  श्रलग  fa
 बनाया

 ।
 उनके

 बच्चों

 । शरीर  श्रव्य  लोगों  &  लिए  wer  कुछ  जाए

 Shri  Ram  Naresh  Kushwaha  (Salempur)  :  Section  109  and  110  Should be.  removed.

 till  it  is  there,  you  cannot  give  relief  to  the  poor  people.

 Sto  दलीप  aa  क्या
 मंत्री  अहोदय

 1971  श्र  1977.0  के  बीच

 aga  के  wats  हुई  मौतों  की  जांच  कराना  स्वीकार

 The  Minister  of  State  in  the  Home  Affairs  (Shri  Dhanik  Lal  Mandal)  :  I

 welcome  the  wide  support  received  by  the  Bill  from  all  sections  of  the  House.  The  Members

 have  rightly  given  expression  to  a  sense  :reltef  zbut  I  would  also  like  to  caution  the

 Members  against  the  growing  tendency  among  some  people  to  take  law  into  their  own

 hands  and  against  the  anti-social  elements  which  are  again  raising  their  heads  and  can  prove
 a  danger  to  the  law  and  order  situation  and  democracy  intthe  country.  I  seek  cooperation
 of  all  Members  in  meeting  the  situation.

 The  Janata’  Party  is.  committedsto.  removing  of  the  people  and  for

 this  purpose  it:is  necessary:to.  repeal.  MISA.  It  _has  been  alleged  by  some  members  that

 the  Janata  Government  are  hesitant  to  repeal  MISA.  It  is  not  so.  It  is  not  a  matter  of

 prestige  for  the  Janata  Party.  | 8 #  is‘for  the  health-of  Government  has
 been  respecting  and.accepting  the  public  opinion.

 At.  has?  beenrsuggested that  conference:of;ChiefsMinisters-and  -of-all-  political
 :Parties  should  -be.convened:to  consider-the.  prevailing  situation  in.-the.country.  This  .sug-

 gestion:  is.acceptable.to  the  Government.and_such_a  confere;.ce  will  be  called.

 It  is  true  that  the  law  and  order  situation  has  deteriorated  in  certain  parts  of  the  country
 ‘Its  main  reason  is  that  the  morale  of  police  personne  has:gone  down,  because  people  always

 °I-would:request  all:  the  mentbers ‘that-a  partisan  should:  not~be

 adopted  towards  the  law  and  order  question  and  it  should  be  taken  as  national  issue.
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 Some  members  have  stated  that  althou  gh  MISA  is  being  repealed  but  even  now  many
 Persons  arein  jail  under  MISA.  In  this  connection  I  would  like  to  point  out  that  at
 present  there  are  only  86  detenus  under  MISA,  out  of  whom  67  are  Pakistanis  in  jails  of
 Punjab  and  the  remaining  19  are  anti-social  elements  who  are  in  the  jails  of  Maharashtra.

 It  has  been  alleged  that  mini  MISA’s  are  in  operation  in  many  States.  It  is  purely
 a  State  subject  and  it  is  not  necessary  for  the  States  to  take  guidance  or  concurrence  रण  the
 Centre  in  the  matter.  But  inspite  of  this  we  have  been  advising  the  States  that  in  cases
 where  such  legislations  were  enacted,  necessary  safeguards  should  also  be  provided  therein.

 We  believe  that  oridnary  law  of  the  land  will  prove  sufficient  enough  to  tackle  various
 situations  that  may  arise,  but  we  cannot  give  any  commitment  for  the  future.  A  watch
 will  be  kept  over  the  overall  situation  and  action  taken  accordingly.

 The  45th  Constitution  Amen  Iment  Bill  is  being  introduced  where  in  provision  has
 been  made  under  which  it  will  not  be  possible  to  suspend  the  right  to  liberty  and  right  to

 life  by  invoking  Article  359  and  no  one  will  be  detained  for  a  period  exceeding  two
 months  without  obtaining  the  opinion  of  the  Advisory  Board.

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 झ्रांतरिक  सुरक्षा  भ्रधिनियम  1971  का  निरसन  करने वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 ara  (1

 प्रस्ताव  स्वोकृत

 The  Motion  was  adopted

 सभापति  अब  हम  खंडवार  विचार  ATT  करेंगे  ।  प्रश्न  यह  है  —w

 खंड  2  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  ड्श्ा

 The  Motion  was  Adopted

 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  2  was  adopted  to  the  Bill

 खंड  1,  विधेयक  का  नाम  तथा  श्रधिनियम  विधेयक  में  जोड़  दिए

 Clause  1,  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 Shri  Dhanik  Lal  Mandal  :  I  move  that  the  Bill  be  passed.

 श्री  ज्योतियमं बसु  ने  विधेयक  को  पास  किए  जाने  के  प्रस्ताव  पर  बोलते  हुए  कहा  खेद
 की

 हैं  कि  नजरबन्दी  निवारक  कानून  श्राज  भी  विद्यमान  है  |  इसके  कुछ  उदहारण  हैं  प्रांध्र  राजस्थान

 उत्तर  प्रदेश wie  मध्य  प्रदेश  के  निवारक  areal  संबंधी  sfatrry ATT WeEqTeeT | श्रौर  भ्रध्यादेश  ।  हम  मंत्री

 मह्दोदय  से  यह  चाहते  हैं  कि  वे  राज्यों  को  इन  सभी  को  निरसित  करने  की  सलाह  देंगे  ।

 झनुच्छेद  22(1)  sie  22(7)  में  संसद को  ऐसा  कानून  बनाने  का  श्रधिकार  है  जिसके  श्रन्तगंत

 समूचे  देश  को  बिना  सुनवाई  के  नजरबन्द  किया  जा  सकता  है  ।  इन  दोनों  प्रनुच्छेदों को  तुरन्त  समाप्त

 किया  जाए  |
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 1978.0  नागा  =

 कुछ  सदस्यों  ने  श्रांसुका  के  शिकार  सभी  लोगों
 को  राहत  दे  की  बात  wer  ।  सरकार  इन  A

 को  इसका  श्राश्वासन  दे  जो  श्रांसुका  के  गलत  रूप  से  उपयोग  किए  जाने  का  शिकार

 पता  चला  है  कि  श्रान्ध्र  प्रदेश  की  सरकार  ने  हाल  ही  में  भागवं  प्रायोग
 को

 बैठक  गुप्त

 रूप  में  करने  के  निर्देश  दिए  हैं  ।  यह  बहुत  ही  है  ।  गृह  मंत्रालय  इसमें  हस्तक्षेप  करे  ak

 को  पहले  के  समान  खुले  में  बिना  किसी  रुकावट  के  कार्यवाही चलाने

 श्री  के०  ए०  राजन  (faat):  जनता  सरकार  ने  वचन  दिया  था  कि  उनके  सत्ता  में  के

 तुरत  पश्चात्  ager  का  निरसन  कर  दिया  जायेगा ।  किन्तु  शायद  कुछ  कारणों  से  वे  ऐसा  नहीं  कर
 पायें  ।

 कहा  गया  है  कि  राज्यों  में  नजरबन्दी  निवारक  झधिनियम  at  भी  चलਂ  रहा  है  |  जब  तक  यह

 अ्रघिनियम  समाप्त  नहीं  हो  जाता  तब  तब  स्थिति  में  सुधार  करना  संभव  नहीं  है  ।

 हजारों  लोग  जेलों  में  सड़  रहे  हैं  ।  उन्हें  शीघ्रातिशीघ्र  मुक्त  किया  जाना

 लोगों के  श्रधिकारों  तथा  स्वतन्त्रता के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया है  |  खेद के  साथ  कहना

 पड़  रहा  है  कि  पद  दलितों के  भ्रधिकारों  की  रक्षा  नहीं  हो  रही  है  ।  श्रमिक  किसानों  तथा  हरिजनों

 के  भ्रधिकारों  की  रक्षा  नहीं  हो  रही  है  ।  जनता  जो  कि  देश  में  सामान्य  स्थिति  om  जाने  की

 बात  कर  रही  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  कानपुर  ग्वालियर  fara  जैसी

 घटनाएं  न  घटें  ।  जब  तक  सामाजिक  तथा  राजनीतिक  समस्याश्ों  को  हल  नहीं  किया  जाता  तब  तक  लोगों

 को  पूर्ण  स्वतन्त्रता तथा  श्रधिकार  नहीं  दिए  जा  सकते  |

 Shri  Dhaaik  Lal  Mandal  :  Those  who  died  in  Jails,  a  sum  of  Rs.  200  per  month  will

 be  given  to  their  dependants.

 श्री  ज्योतिमंय  ag:  जिन  लोगों  को  श्रांसुका  के  कारण  कठिनाइयां
 झेलनी  1971

 से  लाभ  मिलना  चाहिए  ।  मंत्री  जी  यह  दें  ।

 Sto
 पी०  जी०  मावलंकर

 :
 मंत्री  जी  ने  श्री  बसु  तथा  श्री  ज्योतिमंय  बसु  द्वारा  पूछी

 गई  बात  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  1

 Shri  Dhanik  Lal  Mandal:  We  are  advising  the  States  to  enact  such  laws  which  have

 adequate  safeguards.

 श्री  Fo  Vo  राजन
 :

 जिन  राज्यों  में  सरकार  वहां  प्रापको  ऐसे  afafrant  का  निरसन

 कर  देना  चाहिए

 suffered  as  a  result  of  MISA  since  1975  will  be  given  benefit.  I  want

 Shri  Hukam.  Dey  Narain  Yadav  (Madhubani):  The  Minister  has  said  that  people  who
 t
 |  ह hat Aa  t  he  persons  who

 suffered  since  1972  onwards  should  also  be  given  this  benefit.

 सभापति महोदय  :  प्रश्न  यह

 विधेयक पारित  किया  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वोकृत  EAT  ।

 The  Motion  was  adopted

 इसकें  पश्चात  लोक  सभा  20  1978/29  ATA,  1900  11  a  तक  के

 लिए  स्थागित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Thursday,  July  20,  1978/
 Asadha  29,  1900  (Saka)
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